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 लोक-सभा  ग्यारह  बजे  समवेत
 The  Lok  Sabha  met  at  Eleven  of  the  Clock

 [  अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए
 Mr.  SPEAKER  in  the  Chair

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 ORAL  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 पाकिस्तान  से  रुई  का  आयात

 क
 795.  को  राम  प्रकाश  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  ae  बताने  की  करो गे  कि  :

 क्या  पाकिस्तान  से  रूई  आयात  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  भारतीय  रूई  और  पाकिस्तान  से  आयात  की  जाने  वाली  रुके के

 तुलनात्मक  मूल्य  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  डी०  पो०  चट्टोपाध्याय  )
 :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 ‘Shri  Ram  Prakash:  It  has  been  said  just  now  that  there  is  no  such  propo-
 sal  under  the  consideration  of  Government.  But  may  I  know  whether,  in  view
 of  the  talks  being-  held  in  Islamabad,  Government  would  consider  such  a  propo-
 Sal  after  the  relations  between  the  two  countries  have  normalized ?

 प्रो ०  डी०  पी०  चट्टोपाध्याय  पहलीਂ  समस्या  यह  है  कि  पाकिस्तान  में  इस  ae  रुई  की

 कम  हुई है  ।  उसके  उत्पादन  में  7  लाख  गांठों  की  कमी  हुई  है  ।  अतः  ae  किसी  भी  हालत  में  निर्यात
 नहीं  कर  सकेगा  ।  अगर

 हम  मंगाना  भी  चाहें  तो  भी  पाकिस्तान  नहीं  भेज  पायेगा  ।
 वास्तव  में

 उसने
 रुई  के  निर्यात पर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया है  ।  जहाँ  तक  सम्बन्धों  के  सामान्य  होने  का  प्रश्न  है

 ह  एक  व्यापक  प्रश्न  है  ।  व्यापार  क्षेत्र  में  पाकिस्तान  के  साथ  सम्बन्धों  को  सामान्य  बनाने  का  प्रश्न

 दोनों  देशों  द्वारा  स्वीकृत  मदों  में  सें  एक  है  ।

 Shri  Ram  Prakash:  May  I  know  whether  we  are  self  sufficient  in  matter of  cotton  ?

 .  Speaker  :  This  is  too  big  a  question.  Self  sufficiency  and  import from  Pakistan  are  t  wo  different  points.

 हमार
 ~) No  चट्टोपाध्याय  :  सामान्य  रूप  से  हम  आत्मनिर्भर  ह्  पर  इस  वर्ष  वास्तविक  फसल  और
 .  करा अ  अनुमानित  फसल  म  थोडा  अन्तर  रहा  है  और  थोड़ीसी  कमी  है  ।  पर  इस  कमी  से

 चिन्तित  होने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।
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 श्री  एम०  एस०  गोपाल  रेड्डी  :  सरकार  की  नीति  के  कारण  रुई  की  फसल  में  काफी  घट-बढ़

 होती  रहती  है  ।  कया  मंत्री  जी  किसी  अच्छी  नीति  का  अनुसरण  करेंगे  जिससे  कि  इस  प्रकार

 की  घट-बढ़  न  हो  ?  कभी  हम  आयात  करत  हैं  और  कभी  निर्यात  ।

 अध्यक्ष  यह  इतना  बड़ा  प्रश्न  है  कि  इसे  प्रश्न-काल  में
 नहीं  पूछा

 जाना
 चाहिए

 ।

 श्री  एम०  एम०  गोपाल  रेड्डी  :  मंत्री  जी  ने  कहा  है  कि  रुई  की  थोडी  सी  कमी  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  विशिष्टतः  पाकिस्तान  से  आयात  के  सम्बन्ध  में  है  ।  इसका  उत्तर

 दिया  जा  चुका  है  ।

 श्री  प्रबोध  चन्द्र  हाल  ही  में  वाणिज्य  मण्डल  को  सम्बोधित  उनके  नाम  से  इस  आशय  का

 वक्तव्य  जारी  किया  गया  कि  यदिਂ  रूई  की  की  में  बढ़ी  तो  सरकार  कों  अन्य  देशों  से  रूई  म  गाने

 को  मजबूर  होना  पड़ेगा  ।  यदि  यह  सही  है  तो  मंत्री  जी  आज  यह  कैसे  कह  रहे  हँ  कि  आयात  नहीं ८५  द्
 किया  जायेगा

 Mo  डो०  पो०  चट्टोपाध्याय  :  अनुदानों  की  मांगों  पर  चर्चा  का  उत्तर  देते  हुए  मने  इस  सभा

 कहा  था  कि  यदि  कीमतें  जिस  प्रकार  बढ़  हैं  उसी  प्रकार  बढ़ती  रहीं  तो  सरकार  को  आयात

 करने  की  बातਂ  पर  विचार  करना  पड़ेगा  ।  पर  मैने  आयात  के  स्रोतों  का  उल्लेख  नहीं  किया  ।  अब

 मेंजो  कह  रहा  हूं  वह  यह  है  कि  हम  पाकिस्तान  से  आयात  करने  की  बात  पर  विचार  नहीं  कर  रहे
 अतः  मैने  जो  पहले  कहा  उसका  मैँ  प्रतिवाद  नहीं  कर  रहा  हूं  ।

 Prize  Scheme  in  Nationalised  Banks

 "*796,  Shrj_  Chiranjib  Jha:  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to
 state:

 (a)  whether  Government  propose  to  introduce  a  prize  scheme  in  the
 nationalised  banks  also  on  the  pattern  of  Post  Office  Savings  Bank  Prize  In-

 centive  Scheme;  and

 (b)  if  so,  the  main  features.  thereof?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  प्रक्रि
 राज्य  मंत्री  प्रणब  मुखर्जी  )

 2  और

 संदन  के  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जा  रहा  है

 विचरण

 यह  tal  का  काम  है  कि  वे  जिन  सम्भावित  जमा-कर्त्ताओं  को  प्रेरणा  देना  चाहत  हैं  उनकी

 आवश्यकताओं  को  पुरा  करने  के  भारतीय  रिजर्व  बैंक  दुबारा  निर्धारित  ब्याज  की  दरों  को
 ध्यान  में

 रखकर  जमाएं  जुटाने  की  विभिन्न  योजनाएं  बनाएं  ।  इनमें  इनामों  के  अंश  वाली  योजनाएं
 भी  शामिल  हैं  ।  रिजर्व  बैक  ने  सुचित  किया  है  कि  सरकारी  क्षेत्र  के  कई  बैंकों  की  ऐसी  योजनाएं
 चल  रही  है  जिनमें  इनामों  का  अंश  है  ।

 Shri  Chiranjib  Zha:  In  the  statement  laid  on  the  Table  it  has  been  stat- ed  that  many  public  sector  banks  are  already  having  schemes  which  contain  an element.  of  I  would  like  to  know  from  the  Minister  whether  Central Bank  of  India  and  the  State  Bank  of  India  have  any  such  scheme,  and  if  so, the  details  thereof ?

 2
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 थी  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 :  प्रश्न के  पहले  भाग  का  उत्तर  है  ।  इनाम  के  बारे  में  कुछ

 विशेष  योजनाएं  है  और  यदि  आप  उनका  ब्यौरा  जानना  चाहते  हैं  तो  मैं  बता  सकता  ।  उदाहरण

 के  सेन्ट्रल  बैंक  की  योजना  के  अंतगर्त  एक  जमाकर्ता  को  सारे  कलैंडरश्वर्ष  के  दौरान  अपने

 TAT  खात  में  कम  से  कम  400  रु०  जमा  रखना  पड़ता  है  ।  इनाम  में  do  वी०  सेट

 आदि  दिय  जाते  हैं  ।  उनमें  लकीਂ  ड्रा  भी  हूँ  ।  इसी  प्रकार  की  योजनाएं  स्टेट  बैंक  आफ  इण्डिया

 ने  भी  चलाई  इस  बैक  के  एक  सहायक  बैक  की  एक  फियेट  का र  के  ड्रा

 की  योजना  है  ।  इसके  बैक  उनमें  राशि  जमा  करने  के  लिए  विशेषकर  लम्बी  अवधि

 के  लिए  dar  रखने  के  लिए  विज्ञापनों  के  माध्यम  से  प्रोत्साहन  देते  हैं  ।  वह  प्रतिमास ब्याज  अदा

 |  एक  यह  भी  योजना  है  जिसके  अंतगर्त  5,000  रु०  की  जमा  राशि  20  वर्ष में  85  हजार

 रु०  हों  जाती  है  ।  इस  प्रकार  कई  योजनाएं  लगू  की  जा  रही  हैँ  तथा  इनके  फलस्वरूप  जमा

 में  हमारी  आशानुकूल  वुद्धि  हो  रही  है
 ।

 Shri  Chiranjib  Zha:  Sir,  my  second  question  is  this.  What  is  the  per-
 centage  increase  in  the  bank  deposits  following  the  introduction  of  these
 schemes  and  the  amount  distributed  by  way  of  these  prizes  as  also  the  number

 of  deposities  given  such  prizes  ?

 श्री  प्रणब  कुतार  aaat  :  सभी  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैकों  को  मिला  कर  1969  से

 1975 के  अन्त  तक  जमा  राशि में  190  प्रतिशत  की  वुद्धि हुई  है  ।

 जो  पी०  बॉकडाजुबेघा  :  क्या  मै  यह  जान  सकता  हुं  कि  क्या  इन  प्रोत्साहन  योजनाओं  के  चलाने

 से  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जमा  राशियों  में  विधि  हुई  क्योंकि  एसी  धारणा  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  आशा

 के  अनुकूल  धन  जमा  नहीं  हुई  है  ।

 शो  प्रगब  कुमार  :  वास्तव  में  धारणा  इसके  विपरीत  है  क्यो ंकि  इसी  सभा  में  मुझसे

 यह त्र  शन  पूछा  गया  था  कि  यद्यपि  ग्रामीण  क्षेत्रों  से  हम  अधिक  साधन  जुटा  रहे  हैं  किन्तु  इसका  हम

 वहां  उपयोग  नहीं  कर  रहे  हैं  वाणिज्यिक  बैकों  के  ग्रामीण  क्षेत्र  का  विस्तार  हुआ  है  और  मालूम

 हुआ  है  कि  छः  वर्ष के  समय  में  ये  1,700  से  बढ़  कर  7,000  हो  गये  हैँ  जमा  राशियों  में  भी

 तदनुरूप  वृद्धि  ही  रही  है  ।

 So  रतन  क्या  मैं  जन  सकत  हुं  कि  मंत्री  महोदय  को  यह  बात  मालूम  है  कि  इन  इनाम

 योजनाओं  के  कारण  राष्ट्रीयकृत  बैकों  में  कुछ  अनुचित  प्रतियोगिता  हुई  है  जिसके  परिणामस्वरूप

 रिजर्व  बैक  सारी  बात  को  सुचारू  रूप  देने  तथा  मानक  बनाने  पर  विवार  कर  रहा  यदि  हां
 तो  क्या  सरकार  ने  इस  प्रश्न  पर  विचार  किया  है  कि  राष्ट्रीयकृत  बैकों  में  इस  अनुचित  प्रतियाँ  गीता
 का  कैसे  सामना  किया  जा  सकता  है  ?|

 श्री  प्रणब  कुनार  मुखर्जी  :  कभी  कभी  सरकार  तथा  रिज  बैंक  का  इस  बात  की  ओर  ध्यान

 आकर्षित  fear  गया  है  कि  अधिक  जमा  करने  के  लिए  प्रतियोगिता  में  गलत  तरीके  अपनाये
 जा  रहे  हैं  और  fears  बैक  द्वारा  समय-समय  पर  आवश्यक  अनुदेश  जारी  किये  जाते  है  किन्तु  ae
 एक  एसा  क्षेत्र  है जहां  बैंकों  से  अपने  ही  विषय  के  बारे  में  इस  मागं दर्शी  सिद्धान्त  के  अनुसार  कि  वे
 10  प्रतिशत  से  अधिक  व्याज  की  दर  नहीं  दे  कार्य

 करने की
 आशा  की  जाती  है  ।  जब  भी

 कहीँ  कुछ  उल्लंघन  होता  है  तो  हम  उन्हें  आवश्यक  अनुदेश  देते  हैं  ।

 Shri  Ramavatar  Shastri:  It  transpires  from  the  statement  that  unexpetced
 Success  is  being  achieved  after  introducing  prize  schemes.  When  it  is  so,  whe-
 t  er  Government  propose  to  introduce  such  prize  schemes  in  all  the  nationalis-

 anks  ?
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 ait  प्रण  —  मुखर्जी  :  मैंने  पहले  ही  उल्लेख  किया  है  कि  इनामों  के  रूप  में  सभी

 कृत  बैंकों  में  कुछ  प्रोत्साहन की  न्य नस् था  है  किन्तु  यह  कहना  सही  नहीं है  कि  जमा  राशियों

 में  बुद्धि  केवल  इन  प्रोत्साहनों  के  कारण  हो  रही  है  क्योंकि  जैसे  ही  अधिक  शाखाएं  खोली  जाਂ  रही

 लोगों  को  बैकों  में  जमा  करने  के  अवसर  मिल  रहे  हैं  ।

 पंजाब  सरकार  दरा  मकानों  के  निर्माता  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  के ज्  माध्यम  से
 ऋण  दिये

 जान
 के  लिए  अनुरोध

 *o97.  श्री  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  an  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  मकानों  के  निर्माण  हेतु  ऋण  दिये  जाने  के  लिए  राष्ट्रीयकृत  बैकों

 तथा  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  के  माध्यम  से  सहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुरोध  किया  है

 आर

 यदि  तो  क्या  इस  संबंध  में  कोई  निर्णय  लिया  गया  है  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्यमंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी ):
 और

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।

 विवरण

 ग्रामीण  क्षे  त्रों  में  भूमिहीन  मजदूरों  के  वास्त  मकान  की  जमीन  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  पंजाब

 सरकार  द्वारा  बनाई  गई  योजना  के  अंतरंग  भूमिहीन  मजदूरों  को  मकान  के  लिए  दी  गयी

 पर  मकान  बनाने  के  लिए  पंजाब  सरकार  ने  जीवन  बीमा  निगम  के  विभेदी  ब्याज  दर

 ऋण  संहायता  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  को  लिखा  था  ।  उन्हें  सलाह  दी  गयी  कि  योजना  में

 की  गयी  व्यवस्था  के  अनुसार  भूमिहीन  परिवारों  के  वास्ते  मकान  बनें  के  लिए  स्वेच्छिक  श्रम

 जुटाने  के  बारे  में  आवश्यक  कार्रवाई  करे  और  मकाम  के  लिए  भूमि  पाने  वालों को  अपनी  वार्षिक

 योजन  की  नियत  राशि  में  इमारती  सामान  आदि  के  रूप
 सहायता

 देने  की  संभावना

 विचार  करे  ।

 पंजाब  सरकार  ने  अपनी  विभिन्न  सामाजिक  आवासन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए
 भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  से  ऋण  दिलाने  के  लिए  भी  केन्द्रीय  सरकार  कों  पृथक  रूप  से  लिखाਂ

 था  ।  उन्हें  हं  दी  गयी  कि  1975-76 वर्ष  में  तों  राज्य  सरकार  की  अतिरिक्त  धन  देन  सम्भव

 नहीं  है  किन्तु  1976-77
 वर्ष  के  लिए  धरत

 निर्धारित  करते
 समय  उनके  अनुरोध को  ध्यान

 में
 रखा

 जायेगा  ।

 शी  रघुनन्दन  लाल  भाटिया  :  पंजाब  में  गांवों  में  भ ७ fi महीन  मजदूरों  को  मकानों  का
 करने  के  लिए  तीन  लाख  प्लाट  वितरित  किये  F  और  बुनियादी  समस्या  भारी  रकम  के  निवेश  की

 अतः  पंजाब  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  को  निवेदन  किया  है  और  उनसे  जीवन
 बीमा  निगम  राष्ट्रीयकृत बैकों  को  कुछ  निदेश  देने  के  लिए  कहा  है  कि  उन्हें ऋण  मिल  सके  ।
 मती  महोदय  से  मैं  जानना  चाहूंगा  कि  कया  उन्होंने  जीवन  बीमा  निगम  अथवा  wal  कों  इस  सम्बन्ध
 में  कोई  निदेश  दिये  हैं  और  यदि  हां  तो  क्यਂ  दरों में  अन्तर  होगा  अथवा  वे  सामान्य  होंगी  ?

 थी  प्रणब  कुमार

 हैं  पंजाब  के  मुख्य मं

 मर्जी  :  जहां  तक  पंजाब  सरकार  की  भारत  सरकार  से  प्रार्थना  का  सम्बन्ध

 हुआ  है  और

 ती  और  भारत  सरकार  के  निर्माण  और  आवास  मंत्री  के  बीच  बहुत  पत्राचार
 निर्माण  और  आवास  मंत्री  ने  इस  सम्बन्ध  में  वास्तविक  स्थति  के  बारेमें  विस्ता  te

 4
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 बताया  है  ।  arena  मे  arava  Pee avers  में  सहायता कार्य  के  लिए  बैंकों  का  सीधा  दायित्व  नहीं
 किन्तु  विभिन्न  आवास  जोड़ों  द्वारा  जारी  किये  गये  ऋण  पत्रों  में  अंशदान  देकर वे  योगदान  करते

 1975  के  अन्त  तक  इस  सम्बन्ध  में  बैंकों  द्वारा  किया  गया  अंशदान  30  करोड़  रुपये

 से  अधिक है  ।  ag  जीवन  बीमा  निगम  राज्य  सरकारों को  आवास  मंत्रालय  अथवा  सहकारी
 संस्थाओं  को  सहायता  देकर  या  हुडको  के  माध्यम  से  सहायता  देकर  या  राष्ट्रीय  आपात  स्थिति  के

 कुछ  मामलों  में  सहायता  देकर  ala  धन  राशि  का  नियतन  कर  रहा  है  ।  सहकारी  संस्थाओं  और

 हुडको  के  लिए  ब्याज
 की  दरें  और  8

 प्रतिशत  के  बीच  होती  है  wed  इस  सम्बन्ध में  कोई
 भी

 निदेश
 न

 आवश्यक  है  और
 न

 वांछनीय  है  क्यों  कि  यह  ऐसा  मामला  है  जिस
 पर

 योजना  आयोग
 भौर  निर्माण  और  आवास  मंत्रालय  ने  कार्यवाही  आरम्भ  की  है  और  इस  आवास  कार्यक्रम  को  एक

 समेकित  राज्य  योजना  के  रूप  में  लिया  जाता  है  |

 थ्रो  रविन्दर  लाल  भाटिया  क्या  मंत्री  महोदय  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  कया  के

 सरका'र  1976-77  के  लिए इ  स  प्रयोजन  के  लिए  अधिक  धन  राशि  नियत  करने  के  पंजाब  सरकार

 के  प्रस्ताव  पर  विचार  कर  रही

 थ्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  यह  सरकार  के  विचाराधीन है

 Shri  Narsingh  Narain  Pandey  For  the  success  of  20-point  programme
 it  is  necessary  that  those  who  are  being  given  land  for  housing  purposes  should
 be  given  assistance  by  the  nationalised  banks  by  all  possible  means.  This  is
 not  the  question  of  Punjab  only.  This  is  all  India  question  You  should  consi-
 der  giving  help  to  the  people  by  the  nationalised  banks  in  accordance  with  the
 model  of  the  house  by  preparing  housing  schemes,

 श्र  प्रगति  कुमार  मर्जी  :  जहां
 तक  आवास  कार्यक्रम  का  सम्बन्ध है

 विभिन्न  राज्य

 कारों  ने  भारत  सरकार  के  निर्माण  मंत्रालय  के  परामर्श  से  विभिन्न  योजनाएं  आरम्भ  की  है  ।  जहां
 तक  उन्हें  वित्तीय  सहायता  देने

 का  प्रश्न
 हैं

 मेने  जीवन  बीमा  निगम  के  माध्यम  से  वित्त  घोषित  करने

 का  एक  तरीका  बताया  है  और बैक  भी  आवास  बोर्डों  तथा  प्राधिकारियों  द्वारा  जारी  किये

 मये  ऋणपत्रों  में  अंशदान  कर  सहायता  कर  रह  हैं  ।  इसके  अतिरिक्त  कुछ  बैकों  ने  कुछ  व्यक्तियों

 को  मकान  बनाने  के  लिए  सीध

 थ

 देने  की  योजना  आरम्भ  की  है  ।  हम  भी  एक  समेकित  योजना

 नभ  का  विचार  कर  रहे  है  जिसमें

 अध्यक्ष  महोदय  आपने  जो  स्पष्टीकरण  किया है  वह
 सहकारी

 समितियों  और  चन्दे  के

 मान  प्रबन्ध  के  बारे  में  है  ।  परन्तु  यह  बहुत  बड़ी  विकराल  समस्या है  और  विचारणीय है  कि  क्या

 चर्तमान  उपबन्धों  में  वित्त-व्यवस्था  भी  शामिल  या  धनाभाव  के  कारण  ऐसा  हुआ है  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मर्जी  :  वास्तव  विंमान  अनुमानों  के  अनुसार  30,000  करोड़

 रुपये  से  लेकर  50,000 करोड़  रुपये  की  आवश्यकता
 होगी

 कयोंकि  निर्माण  के  लिए  योजना  आयोग
 ने  55  करोड़  एककों  का  लक्ष्य  नियत  किया है  ।  मुझे  आशंका  है  कि  इस  समय  जितने  संसाधन

 सरकार के  पास  उपलब्ध  है  उनके
 सहारे  यह

 सम्भव  नहीं  है  ।  परन्तु  हम  इस
 बात  पर

 विचार कर
 रहे  है  कि

 वर्तमान  एजेन्सियों
 की

 ऑर  बड़े  पैमाने  पर  अनुपूर्ति  की  जाये  और  राष्ट्रीयकृत  बैंकों

 के  माध्यम  से  उन्हें  कस  धन  उपलब्ध  कराया  जाए  |

 राष्ट्रीय  कपडा  निगम  के  पास  पंजी  को  कमो

 801.  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या  वाणिज्य  मनवती  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  पूंजी  की  कमी  को  सामना  करना  पड़  रहा  हैं  ;  और

 यदि  तो  क्या  उपचारात्मक  कार्यवाही  करने  का  विचार  ?
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 मन्त्रालय  में  उपमंत्री  — faraqia  प्रताप  fag)  :  जी  att

 (  कार्यकारी  पूजी  की  कमी  बजट  सम्बन्धी  सहायता  के  पुरी  की  जा  रही  है  और

 पर्याप्त  बैंक  वित्त  प्राप्त  के  लिए  भी  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ।

 Shri  Jagannath  Mishra:  I  would  like  to  know  the  reasons  for  which  this

 corporation  is  experience  the  paucity  of  capital.

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fog  :  नकद  राशि  की  कमी  कार्यकारी  पूंजी  की  कमी  का  कारण है
 ।

 Shri  Jagannath  Mishra:  ‘The  reply  is  very  typical.  These  are  not  the  rea-

 50115,  Instead  of  raising  a  dispute,  I  want  to  know  the.  number  of

 mills  which  have  been  closed  down  and  how  much  money  would  you  require
 at  present  for  resumption  their  work.

 न  faraara  प्रताप  fee  :  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम की
 मिलों  में  से  एक  मिल  तो  बन्द  पड़ी है और

 अन्य  मिलें  स्थिति  में  हैं  ।  इस  वर्ष के  प्रारम्भ  में  अनुदान  लगाया  गया  था  कि  8.  69  करोड

 रुपये  की  कार्यकारी पूंजी  कम  है  ।

 Shri  Jagannath  Mishra:  The  answer  is.  vogue.

 श्री  ib ti  भट्टाचार्य  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  जाँनना  चाहता  हु  कि  क्या  पश्चिमी ब  गाल  में  सभी

 मिलें  जो  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  नियंत्रणाधीन  अर्थात  14  मिलें  किन्हीं  कारणों  से  हानि
 में

 चल  रही  हैं  और  उनके  लिए  पश्चिमी  बंगाल की  राज्य  सरकार  ने  भी  केन्द्रीय  सरका  री  एक

 बड़ी  एरकम  मांगी  है  और  क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  अभी  तक  इतनी  धनराशि  के  लिए  मंजूरी  नहीं
 दी हैं  जिसके  फलस्वरूप  घनाभाव  के  कारण  ये  मिलें  अभी  तक  भविष्य  निधि  के  लिए  अपना

 अंशदान  जमा  नहीं  करा  सकी  हैं  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  tag  :  जहां  पश्चिमी  बंगाल  का  सम्बन्ध  ये  मिलें  भारी  हानि  में  चल

 रही  |  परन्तु  कुछ  सुधार  भी  हुआ  1975  में  प्रति  माह  65  लाख  रुपये  की  हानि

 हो  रही  थी  और  अब  यह  हानि  प्रति  माह  15  लाख  रुपये  की  है  ।

 मेंने  जिस  वित्तभाव  का  उल्लेख  किया  वह  समग्र  रूप  में  हैं  और  समूचे  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में
 बंटा  हुआ है  ।  भविष्य  निधि  अंशदान  जमा  न  कर  सकने  के  बारे  में  मरे  पास  इस  समय  अद्यतन

 आकड़े  उपलब्ध  नहीं  है  ।

 Shri  D.  N.  Tiwari:  The  hon.  Minister  has  stated  in  his  reply  that  the

 working  capital  shortage  is  met  in  two  ways,  one  is  through  budgetary  provi-
 sions  and  another  is  through  borrowings.  May  I  know  the  extent  to  which
 these:  two  ways  have  been  adopted  and  whether  the  interest  has  to  be  paid
 at  uniform  or  different  rates

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  नकद  हानि  की  पूर्ति  के  लिए  बजट  की  वित्त  व्यवस्था  की  जाती

 है  टंडन  समिति
 की

 रिपोर्ट
 के  अनुसार  आशा

 है  कि  28. 7  करोड़  रुपये  की  वित्त-व्यवस्थाਂ

 अपने  संसाधनों  से  अर्थात  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  द्वारा  की  जायेंगी  ।  बैकों  से  86.  25  करोड़ रुपये
 की  वित्त-व्यवस्था  होने  कौ  आशा है  जिनमे ंसे  62  करोड़  रुपये  की  वित्त  व्यवस्था  के  लिए  बैंकों  ने
 वचन दे  दिया  है  ।  इस  धनराशि में  से  रा  ष्ट्रीयकरण के  पहले  के  23  करोड़  रुपये  काट  लिये  इस
 प्रकार

 बैंकों  से  उपलब्ध  होनेवाली ध  नराशि  39  करोड़  रुपये  ही  है  ।  चूंकि  इसे  वित्तीय  संस्थान  का
 ऋण  माना गया  है
 प्रतिशत  की

 इसलिए  ब्याज  दर  में  रियायत  होगी  अर्थात्‌  10  प्रतिशत  के  बजाये  7  1/2
 ब्याज दर  होगी  ।
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 डा०  रोनेन  सेन  lat  ag  सच  है  कि  न  केवल  पश्चिमी  बंगाल  स्थित  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की

 मिलें  वरन  स्वयं  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  भी  भविष्य  निधि  की  जमा  राशि  कर्मचारियों  को  अदा  करने

 में  असमथ है  ?  यदि  तो  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ताकि  कर्मचारियों  की  कम
 से  कम  भविष्य  निधि  तो  सुरक्षित  रहे  ?

 श्री  विश्वनाथ  प्रताप  fee  भविष्य  निधि  की  अधिकांश  राशि  राष्ट्रीय  करण से  पहले  की

 इसके  बारे  में  इकतीस  आंकड़े  देने  के  लिए  मूझे  जांच  पड़ताल  करनी  पड़ेगी  परन्तु  राष्ट्रीयकरण के

 बाद  की  भविष्य  निधिकी  अधिकांश  राशि  अदा  कर  दी  गई  हैं  और  उसकी  अधिक  रकम  बकाया  नहीं

 मैने  अभी  जो  बताया  वह  प्रति  मास  15  लाख  रुपये  के  बजाय  प्रति  माह  59  लाख  रुपये

 डा०  रानी  सेन  :  कया यह  समझ  कि  राष्ट्रीयकरण से  पहले  की  भविष्य  निधि  अभी तक  अदा

 नहीं  की  गई  है  ?
 यदि  ऐसा

 तो
 सरकार  यह  बकाया  राशि  पूरी  अदा  करने  के  लिए  सरकार  क्या

 FEA  उठा  रही  है  ?

 थ्रो  विश्वनाथ  प्रताप  fag  :  इसके  लिए  एक  मुआवजा  आयुक्त  शीघ्र  नियुक्त  किया  जाने

 वाला है  और  उसकी  नियुक्ति  हो  जाने  के  बाद  इस  मामले  पर  ध्यान  दिया  जायेगा  |

 इण्डिया  एयरलाइन्स  परा  दर्शन  कार्यक्रम  के  बा  रे  मं  रिया  ती

 फिराक  का  प्रस्ताव

 *  505.  को  राजदेव  tag  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे किः

 क्या  इण्डियन  एयर  लाइन्स  की  विदशी  पर्यटकों  को  200  डालर  और  275

 डालर  में  “14  दिन  में  भारत  दर्शन  इंडिया  14  डेज़  )  और  “21  दिन  में  भारत  दर्शन

 इंडिया  21  के  प्रस्ताव  के  अच्छे  परिणाम  निकले  हैं  और  यह  प्रस्ताव  पर्यटकों

 को  आकर्षित  कर  रहा  ;  और

 यदि
 तो

 ये  प्रस्ताव  किये  जाने  के  बाद  पर्यटकों
 की

 संख्या  में  औसतन  कितनी  वृद्धि
 हुई  है

 ?

 और  नागर  विमानन  मंत्री  राज़  बहादूर  जी  ati

 सितम्बर  1975  से  31  1976  तक  की  अवधि के  दौरान  7638  पर्यटकों  ने

 इंडियाਂ  तथा  से  लाभ  जबकि  1974-75  की  इसी  अवधि  में

 ऐसे  पर्यटकों की  संख्या  4657 थी  ।  इससे  पता  चलता  है  कि  पाठक  यातायात  में  64  प्रतिशत की

 वृद्धि  हुई ।

 Shri  Rajdeo  Singh :  The  growth  rate  of  64%  in  tourist  traffic  under  these
 Schemes  is  very  encouraging.  Do  Government  keep  a  watch  or  record  om
 the  motive  or  visit  of  foreign  tourists  availing  these  14  days  ‘Discover  India’
 and  24  days  ‘Youth  Can  they  give  as  their  number  categoriwise  ?  Some
 tourists  are  interested  in  religion,  some  in  historical  study,  some  in  nature  etc.

 Shri  Ra.
 of  their  visit.

 j  Bahadur:  We  do  not  have  any  information  about  the  object
 Every  visitor  comes  here  ‘on  a  passport,  After  a  security  immi-.

 Station  check  we  treat  him  as  a  tourist.

 Shri  Rajdeo  Singh:  There  were  press  reports  recently  that  C.  A.  is  in--
 dulgin  &  in  sabotage  in  other  countries  by  send  ing  its  agents  there.

 Can  you
 Say  that  there  are  no  C.  I.  A.  agents  among  them?
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 त हत  कार

 Shri  Raj  Bahadur:  We  will  examine  information  given  by  the  hon.
 Member.

 श्री  ato  aro  नायक  :  हमारे  विशाल  देश  को  देखने  के  14  से  21  दिनों  के  इस  पै  केज  कार्य  क्रम
 में  किन  पहलूओं  पर  जोर  दिया  जाता है  और  किन-किन  राज्यों  की  ग्राम  की  जाती है

 ?

 श्री  राज  बहादुर  :  हमारा  विचार  रियायती  किरायों  की  व्यवस्था  करना  जिनका  विदेशी

 लोग  लाभ  उठा  सकें  और  कहीं  भी  घूम  सके  तथा  यथा  संभव  अधिक  से  अधिक  भरत  देख  सकें  ।

 at  प्रिय  रंजन  दास  सूरी  :  हमारे  देश  के  पये टन  विभाग  द्वारा  बनाये  गये  यह

 इंडियाਂ  कार्यक्रम  के  अंत मंत  अधिक  विदेशी  भारत  आयेंगे  और  इससे  अधिक  विदेशी  मुद्रा  अजित  करने

 में  सहायता  मिलेगी  तथा  हमें  विदेशियों  को  अपनी  संस्कृति  और  परम्परा  दिखाने  का  भी  अवसर

 मिलेगा  ।  क्या  उनका  मंत्रालय  देश  के  विभिन्‍न  भागों  की  यात्रा  करने  के  बाद  पर्यटकों  को  प  गीत  जवाहर

 लाल  नेहरु  की  कृति  हाफ  इंडिया  की  एक  प्रति  भेंट  करने  पर  विचार  करेगा  ताकि

 वे  सच्ची  भावना में  भारत  को  अपने  दिल  में  लेकर  वापस  जायें  ?

 इस  समय  टाइगर  हिल्स  देखने  जाने  के  लिये  दार्जिलिंग  के  लिये  बाग डोगरा  होकर  एक

 ही  विमान
 सेवा  है  ।  कया  सरकार  दार्जिलिंग  के  लिये  विमान  सेवाओं  की  संख्या  बढ़ाने  Te  विचार

 नक  रेगी  ?

 श्री  राज  बहादूर  :  दोनों  सुझाव  हैँ  ।  मैं  उनपर  विचार  करुंगा  |

 Advancing  of  loans  to  weaker  and  backward  sections  through  SBI  woder
 20-Point  Economic  Programme

 *808.  Shri  Ramavatar  Shastri  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  formulated  a  scheme  to  advance  loans  to
 persons  belonging  to  weaker  and  backward  sections  of  the  society  through  the

 State
 Bank  under  20-Point  Economic  Programme;  and

 {b)  the  achievements  made  in  this  regard  so  far?

 राजस्व  और  बेकिंग  faa  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  और

 एक  वितरण  सदन  के  पटल  पर  रख  दिया  गया है  ।

 विवरण

 भारतीय  स्टेट  बैंक  ने  एक  विशेष  योजना  बनाई है  और  आर्थिक  कार्यक्रम  से  लाभा>+
 न्वितों  के  विभिन्‍न  वर्गों  विशेष  रूप  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  ऋण  देना  आरम्भ  कर  दिया

 है  जिनमें  भूमिहीन  सीमांतिक  और  छोटे  अतिरिक्त  भूमि  को  पाने  वाले

 कत  बंधुओ  हथकरघा  बुनकर  और  ग्रामीण  शिल्पी  आते  हैं  ।

 इन  योजनाओं  का  निर्माण  तथा  कार्यान्वयन  विभिन्‍न  अवस्थाओं  में  चल  रहा  इसलिए  सारे
 देश  में  बैंक  के  कार्य सम्पा दन  का  ठीक-ठीक  परिभाषा  सूचक  मुल्यांकन  करना  संभव  नहीं  है  ।

 Shri  Ramavyatar  Shastri:  I  wanted  to  know  through  this  question  the
 arrangements  made  for  advancing  loans  by  banks  to  the  landless  labour,  margi- nal  and  small  farmers,  weavers,  bonded  labour  etc.  May  know  the  states
 where  the  work  or  giving  loans  to  persons  of  these  categories  has  been  Start-

 We
 judge  the  real
 ed  and  the  statewise  amount  of  loans  advanced  by  the  State  Bank?  can

 gramme  from  t
 progress  in  the  implementation  of  the  20-point  econo  mic  pro- he  reply  of  the  hon.  Minister.
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 1976

 eft  प्रणब  कुमार  सर्जरी
 :  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिये  बताना  चाहता  हूं  कि

 स्टेट बैंक  आफइंडिया की  सारे  देश  में  2,000  शाखाएं  हैं  और  वे  प्रत्येक  शाखा  में  विभिन्‍न  योजनायें

 meet कर  रहे  इसी  कारण से  मैँने  उनके  काम  करने  की  मोटी  रूपरेखा  बनाई  है  ।  परन्तु में
 माननीय  सदस्यों  को  बता  सकता  हुं  कि  म  ने  प्रत्येक  राष्ट्रीयकृत  बैंक  को  निदेश  दिये  हैं  कि  वह  उनके

 द्वारा  किये  गये  उन  उपायों  से  लाभान्वित  होने  वालें  लोगों  की  किया  तथा  दी  गई  राशि  का

 ब्यौरा  शनि  वाला  एक  त्रैमासिक  विवरण  तयार  करे  और  माननीय  सदस्यों  की  जानकारी  के  लिये
 उनके  पास  भेज  ताकि सब  का  समय  बच  सके  और  माननीय  सदस्य  को  वास्तविक  काय  वाही  की

 जानकारी  भी  मिल  सके

 अध्यक्ष  महोदय  :  पहला  त्रैमासिक  विवरण  कब  आयेगा  ?

 भी  रामावतार  शास्त्री  :  यह  एक  महत्वप णं  प्रश्न है  ।  वे
 हमें  कुछ

 अधिक  ब्यौरा  दें  ।

 श्री  प्रणब  कुमार  कुबज  उन्हें  सामान्य  जानकारी ही  दे  सकता  हूं  ।  उदाहरण के  लिये

 स्टेट  बैक  की  सारे  देश  में  कृषि  विकास  शाखाएं  हैं  :  215  शाखाएं  कार्य  कर  रही  हूँ  और  दिसम्बर
 1975  के  अन्त  तक  3,68,  000  व्यक्तियों  जिसमें  से  काफी  लोग  निबंध  वर्गों  के  कुल  मिलाकर
 83  करोड़  रुपए  की  सहायता दी  गई  ।  सारे  देश  में  भिन्न  ब्याज  दर  योजना  चल  रही
 ब्याज की  दर  4  प्रतिशत है-जो  निर्बल  वर्गों  के  लिये  है  और  गत  as  के  अन्त  तक  लगभग

 5  लाख  लोगों को  20  5  करोड़  रुपए  के  ऋण  दिये  गये  ।  इसके  अतिरिक्त अन्य  अनेक  योजनायें

 द्  उदाहरण  के  लिये  हथकरघा  क्षेत्र  को  लीजिए  ।  हथकरघा  क्षेत्र  में  अधिकांश  लोग  समाज
 के  दुबई  वर्गों  के  हूँ  और  हम  हथकरघा  क्षेत्र  को  सहायता  रे रहे हं  ।  सारे  देश  में  विभिन्‍न  शाखाओं

 से  विस्तृत  जानकारी  इक ट्री  करना  और  देना  संभव  नहीं  है  ।  इसके  लिए  की  गई  व्यवस्था की
 a

 जानकारी मे  दे  चुका  g

 Shri  Ramayatar  Shastri;  The  hon.  Minister  has  given  a  general  reply  which
 is  not  going  to  satisfy  the  people  particularly  the  weaker  sections  of  our  couatry.
 1  have  recently  visited  28  villages  in  my  constituency  and  have  found  that  none
 has  received  any  loan  from  any  bank.  I  want  to  know  whether  any  constructive
 work  has  been  done  under  20-point  economic  programme.

 May  I  also  know  whether  any  funds  have  been  earmarked  for  advancing
 loans  through  banks  to  the  people  particularly  the  weaker  sections  in  the
 country  and  if  so,  the  funds  so  allocated  to  each  State  particularly  the  State
 of  Bihar?

 हाल  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 :

 मने  मुख्य  मुख्य  बातें  पहले  ही  स्पष्ट  कर  दी  हैं
 ।  परन्तु इस  प्रकार

 कोई  रकम  निर्धारित  नहीं  की  जा  सकती  है  ।  कमज़ोर  वग  सभी  जातियों में  हैँ  और
 वे  अलग  अलग

 धन्धों  में  लगे  हुए  अतः  सहायता तो  विशिष्ट  परियोजनाओं के  अन्तर्गत  दी  जाति है  ।  मैने

 बे  कों
 को

 त्रैमासिक  विवरण  तैयार  करने  के  लिये  कहा  है  जिसमें  यह  दर्शाया  गया  हो  कि  बैंक  ने  कितनी

 परियोजनाएं  आरम्भ  की  उनसे  कितने  लोगों  को  लाभ  हुआ  और  कितनी  सहायता  दी  गई  ।  मैं

 य  विवरण  माननीय  सदस्यों को  पेश  करुंगा  ।  परन्तु  बैंकों  की  20,000  शाखाओं  से  यह  जानकारी

 एकत्र  करना  मेरे  लिये  सम्भव नहीं  है  ।

 Shri  M.  C.  Daga:  Now-a-days  moneylenders  have  stopped  giving  loans  to
 agricultural  labour  and  rural  artisans  because  the  latter  have  neither  gold
 nor  silver  to  pledge  as  security  for  loans.  In  view  of  this  fact  whether  Gov-
 érnment  have  formulated  any  scheme  to  advance  loans  to  them  to  enable
 them  to  erect  their  future  re

 quirements
 or  whether  the  nationalised  banks

 ad- vance  loans  to  them  ?
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 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :
 कुछ  राष्ट्रीयकृत बैंक  ऋण  देत  ।  यह  ठीक  है  कि  वह  पर्याप्त

 नहीं  हैं  और  हम  इसके  लिये  पर्याप्त  व्यवस्था  करनी  होगी  ।  माननीय  सदस्य  भी  यह  मानेंगे कि
 विभिन्न  मंत्रालयों  द्वारा  दिये  गयें  आंकड़ों  के  अनुसार  गांवों  से  ऋणता  समाप्त  करने  के  लिये  तीन

 चार  करोड़  रुपये  अपेक्षित हैं  ।  हमारे  पास  और  इस  क्षेत्र  में  कायें  रत  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंकों  सबका  री
 समितियों  और  वाणिज्यक  बैकों  की  गांवों  मे  शाखाओं  जैसे  अभिकरणों  के  पास  जितने  कुल  संसाधन

 हैं  वे  पर्याप्त नहीं  हँ  ।  इसीलिये  हमने  एक  समिति  नियुक्त  की  है  जो  इस  सारे  प्रश्न  पर  विचार

 करे  उसने  अपना  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  कर  दिया  और  हमने  इसके  बारे  में  विभिन्न  राज्यों  के  मुख्य

 मंत्रियों  के  साथ  विचार-विमर्श  करना  आरम्भ  कर  दिया  है  कि इस  आवश्यकता को  कहां  तक

 पुरा  किया  जा  सकता  है  ।

 श्री  नवल  किशोर  कुछ  दिन  पहले  सभा  में  यह  बात  उठाई  गई  थी  कि  दुरस्त  क्षेत्रों

 में  बैंकों  की  शाखाओं पर  शायद यह  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  कि  वे  ए  आवेदकों  के

 प्राथ॑नापत्नों  पर
 विचार

 न
 करें

 जो
 शाखा  के

 कार्यालय  से  आठ  किलोमीटर से  टूर  रहत हों
 ।

 war  कि  मुझे  याद  माननीय  मंत्री  ने  इस  प्रतिबन्ध  में  कुछ  ढील  देने  के  लिये  कहा  क्या  ऐसा

 कर  दिया  गया  है  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  जैसा  मैंने  उस  दिन  स्पष्ट  किया  बैंकों  का  अधिकार  क्षेत्र  8  किलो

 मीटर  नहीं  बल्कि यह  10  मील है  ।  परन्तु  इस  बारे  में  कोई  इतना  अधिक  कड़ा  नियम  नहीं
 हैं  ।  बैंक  विभाग  की  हिदायतों के  भी  10  मील  की  अधिक  दूरी  वाल  क्षेत्रों  में  भी  काम

 कर  सकते  हूँ  परन्तु  वे  ऐसा  कर  नहीं  रहे  हूँ  क्यों  कि  इतनी  दूर  के  क्षेत्रों  में  काम  करने  के
 लिये

 न

 ही  उन  के  पास  इतने  अधिक  कमेंट्री  हैं  और  न  ही  इतने  अधिक  संसाधन  ही  हैं  ।  इसके  कारण

 उनकी  कार्य  कुशलता  पर  भी  कुप्रभाव  पड़ेगा  ।  इसी  लिये  हम  क्षेत्र  को  बढ़ा  कर  इस  समस्या
 को

 हल  करने का  प्रयत्न  कर  रहे  इस  के  साथ  साथ  हमने  ऐसे  स्थानों  को  भी  बे  कों  के  अधिकार  क्षेत्र

 में  लाना  जहां  अभी  बैंक  नहीं  हूँ  ।  हमने  हिदायतें दी  है  कि  जहां  कहीं  भी  ऋण  की  अत्याधिक

 आवश्यकता वहां  बैंक  10  मील  की  सीमा  का  ध्यान  न  करके  इस  से  आगे  क्षेत्रों  में  भी  ऋण
 दें  ।  परन्तु इस  के  साथ  साथ  हमें  इस  बात  का  ध्यान  रखना  होगा

 .

 अध्यक्ष  महोदय  :  कहीं  भी  आवश्यकता  .'  तो  हर  जगह है  |  क्या

 आप  बता  सकते  हैं  कि  कुछ  क्षेत्रों  में  अधिक  आवश्यकता है  ?

 थी  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  इस  के  साथ  साथ  हमें  घ्यान  में  रखना  होगा  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में
 बैंकों

 की  7,000  शाखाये ंहै ंऔर  600,000  से  अधिक  गांव ह  ।  ये  7,000  शाखायें  600,000

 की  आवश्यकताओं को  पूरा  नहीं  कर  सकती  है  ।  कुछ  समय  के  लिये  कोई  न  कोई  अडचन  पड़ती
 ही  रहेगी  के  के  ew  we  +  +

 अध्यक्ष  महोदय  यह  बहुत  बड़ी  समस्या  है  ।

 इंद्रजीत  गुप्त
 :

 नि  यह  एक  बहुत  बड़ी  समस्या  है  ।  परन्तु  जिन  रिपोर्टों
 को

 हम  पढ़ते  है  उनमें  कभी  कभी  कुछ  परस्पर  विरोधी  बातें  होती  हू  ।  अभी  अभी मंत्री

 महोदय  ने  बताया  कि  जहां  तक  हो  सकेगा  10  मील  वाले  प्रादेशिक  सम्बन्धों  प्रतिबन्ध  में  ढील
 देने

 का  प्रयत्न  किया  जायेगा  जिससे  बैक  इस  सीमा  से  बाहर  वाले  मामलों  में  भी  ऋण  दे  सड़क  ।  ऐसा

 केवल  अन्य  शाखाए  खोलकर  किया  जा  सकता  है  +  परन्तु  प्रश्न  यह  है  कि  कुछ  दिन  पहले  समाचारपत्रों

 में  एक  समाचार  प्रकाशित  हुआ  था  कि  creche  बैकों  का  मुनाफा  बढ़  गया  हैं  जिसके  लिए  प्रत्येक

 व्यक्ति  उन्हें  अर्थात  वित्त  जगत  के  उच्च  पदचारियों  बधाई  दे  रहा  है  ।  मुनाफा  बढ़ने का
 एक

 कारण  यह  था  कि  देहाती  क्षेत्रों  में  बड़ी  धीमी  गति  से  अब  शाखाएं  खोली  जाती  है  तथा  दूसर

 10
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 विद्यमान  शाखाओं  को  कम  करने  से  उनका  काय  व्याप  कम  हो  गया  जिससे  उन्हें  अधिक  मुनाफा
 हुआ  है  समाचार  पत्रों  में  ऐसी  खबर  छपी  है  ।  अतः  यह  बात  परस्पर  विरोधी  नहीं

 हैं  कि
 एक  और  तो

 बैंकों
 को

 यह  कहा  जा  रहा  कि  अधिक  मुनाफा  कमाने  के  लिए  खर्चें  करो
 तथा  उन्हें  दूरस्थ  देहाती  क्षेत्रो  में  कम  शाखाएं  खोलने  के  लिए  ललचाया  जा  रहा  है  ।  दूसरी ओर

 यहां  पर  सदस्य  यह  चिन्ता  व्यक्त  कर  रहे  हैं  कि  इस  समस्या का  समाधान करने  के  लिए  बैकिंग
 व्यवस्था  पर्याप्त  नही ंहै  तथा  10  मील  के  प्रतिबन्ध  से  बहुत  क्षेत्रों पर  इसका  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़

 रहा है  ।  इस  दो  तरफ  विचारधारा के  प्रात  आप  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 शी  प्रणब  कुसर  Taal:  जब  हम  बैंकों  की  कार्य संचालन  लागत  में  मितव्ययता  करने  की

 बात  करते  हैं  तो  इसका  यह  अथ  नहीं  कि  यह  मितव्ययता  बैंकों का  विस्तार न  करके  की
 जाए  |  हमें  और  शाखाओं की  आवश्यकता है  ।  परन्तु  प्रश्न  यह  नहीं  है  ।  हम  राष्ट्रीयकृत
 बैंको  को

 कह  रहे  हूँ  कि  वे  जितनी  तेजी  से  विस्तार  कर  सकते  हूँ  करें  |  केवल यही  नहीं  ।  हम  एक
 माननीय  सदस्यों नया  अभिकरण  अर्थात  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  स्थापित  कर  रहे  हें  तथा जै

 को  विदित  ही  हैं  हम  अब  तक  20  प्रादेशिक  ग्रामीण  बैंक  खोल  चुके  हैं  तथा  ऐसी  आशा  की  जाती
 है  कि  प्रत्येक  बैंक  की  कम  से  कम  100  शाखाएं  ड - ड गोगी: ।  अतः  प्रश्न यह  नहीं  है  ।  परन्तु  फिर
 भी इस  शून्य  को  पूरा  करने  में  कुछ  और  समय  लगेगा  ।  ।  यह  अन्य  इतना  बड़ा  है  कि  हमारे

 अधिक  के  अधिक  प्रयासों  के  बाबजूद  भी  हम  इसे  इतनी  जल्दी  पूरा  नहीं  कर  सकेंगे जितनी  जल्दी ॥...

 हम  इसे  पूरा  करना  चाहते  हैं

 अध्यक्ष  महोदय :  किन्तु  मनोबल  कम  नहीं  हुआ  है  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  :  यह  कम  नहीं  हुआ  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  अगला  प्रश्न  ।  श्री  जगन्नाथ  मिश्र  ।

 निर्वात-आदेश  से  मुक्त  रसायन

 511.  श्री  जगन्नाथ  faq  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सत्रह  रसायनों  को
 निर्यात-आदेश

 से  मुक्त  कर  दिया  गया
 है

 ;  और

 a.
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हूँ

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा
 जी  हां  ।  ऐसे

 frig  लेने  के  लिए  घरेलू  मांग  तथा  सप्लाई  स्थिति  और  अन्तर्राष्ट्रीय  कीमतों  को  में  रखा

 जाता है  ।

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  मंत्री  महोदय  द्वारा  दिए  गए  उत्तर  को दुष्टि  में  रखते  हुए  मैं  जानना  चाहता

 हूं  कि  किन-किन  रसायनों  को  किन-किन  परिस्थितियों  में  निर्यात  आदेशों  से  मुक्त  रखा  गया  है
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  क्या  इनकी  कोई  लम्बी  सूची  है  या  चन्द एक  भद्दे
 ?

 श्री  विश्वनाथ प्रताप  सिह  :  लगभग  17 मदें  उनकी  एक  लम्बी  सुची  है  ।

 aft  जगन्नाथ  मिश्र  :  ag  परिस्थितियों  का  उल्लेख  कर  सकत  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अभी  कारण  ही  बतायें

 if
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 विश्वनाथ  प्रताप  सिह  इस
 के

 दो
 कारण  ह  ।

 एक  कांरण
 तो

 यह  है  कि  इन  वस्तुओं

 की  देश  में  सप्लाई  सुलभ  हो  गई  है  और  वे  आवश्यकता  पुरी  करने  के  बाद  भी  बच  जाती  है  तथा

 हमने  उनका  निर्यात  करने  की  अनुमति  दे  दी  है
 और  प्रतिबन्ध  को  उठा  लिया  है  क्योंकि  स्टाक  इकट्ठा होना  रूहो  गया  ।  दूसरा  कारण यह  था  कि  देश  में  उनका  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य  से

 बहुत  अधि क  था  और  उनका  निर्यात  करनਂ  बिल्कुल  आसान  हो  गया  इस  सची  को बनाएं

 रखने  में  कोई  तुक  नहीं  था  क्योंकि  उनका  निर्यात  नहीं  हो  रहा  था  ।

 श्री  जगन्नाथ  मिश्र  :  क्या में  जान  सकता  हूं  कि  सरकार  ने  विदशी  aa  कमाने  के  उद्देश्य  से

 सदा  की  भारती
 इन

 रसायनों  का  निर्यात  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  हूँ  ।

 अध्यक्ष  महोदय :  यह  उन  रसायनों  की  बात  है  जो  निर्यात  आदेश  से  मुक्त  हैं  ।

 थ्री  बिश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  उनकी  संख्या  17  है  |  जहां  तक  उन  रसायनों  का  सम्बन्ध  है

 जिन  का  निर्यात  किया  जा  संकता  है  उनके  लिए  अतिरिकत  क्षमता  की  मंजूरी  दे  दी  जाती  है  ॥

 श्री  बी०  वीं०  नायक :
 माननीय  मंत्री  ने  बताया  कि  ये  वस्तुएं  आवश्यकता  से  अधिक  ्

 उनका  उत्पादन अधिक  है  t  नपा  सहो  कारण  है  कि  इसका  निर्यात करने  की  अनुमति
 दी  जाती  है  ?

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिंह  निर्यात  की  अनुमति  इन  दोनों  कारणों  से  दी  गई  है  ।  उन्हें  पूरक
 x पथिक  जोन  को  आवेदन  करना  होता  @

 अध्यक्ष  महोदय :
 रसायनों  की  संख्या  17 है  ।  आप  एक  या  दो  महत्वपूर्ण  रसायनों  के  नाम

 बता  सकते  हैं  ।

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  चिंह  अनी लीन  नाइट्रोजन  डी०  UHo  टी  ०  साइट्रिक  एसिड

 इत्यादि  ।

 जहां  कच्चा  माल
 की

 सप्लाई  आवश्यकता  से  अधिक  हो  वहां  हम  उसका  निर्यात
 करने  की

 a

 as
 दे

 देते

 ह
 हूं  लेकिन  जहाँ  मूल्य  अन्तर्राष्ट्रीय  मूल्य  से  अधिक  हो  हम  निर्यात  करने  की  अनुमति

 नहीं

 श्री  डी०
 एन०

 तिवारी
 :

 इन  रसायनों का  कुल  उत्पादन  कितना  है  तथा  उनकी  देश
 में

 कितनी  खपत  होती है  जिससे  हमें  कम  होने  और  आवश्यकता  से  अतिरिक्त  होने  का  पता  चल

 सक ेt

 थी  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :  मेरे  पास  इसके  सही  सही  आंकड़े  नहीं
 है  ।

 भारतीय  आद्योगिक  विकास  बक  द्वारा  प्राथमिकता  वाल  क्षत्रों  को  सहायता

 814.
 श्री

 पी०
 गंगा

 :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  का  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्रों  को  अधिकतम
 सहायता  देने  का  बिचार  है  ;  और

 यदि  तो  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बंक  दुबारा  किस  प्रकार  योजनाओं
 पर  बल  दिया  जायेगा

 राजस्व  और  ब  किंग  विभाग के  प्रभारी  राउ
 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रख  दिया  गया

 थ
 त्री  प्रणब  :

 और
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 ना

 विवर्ण

 जपने  aes  की  शर्तों  के  अनुसार  औओऔदयोगिक  विकास  हकबका  उद्योग
 के  fea  संवर्धन  और  विकास  में  लगी  संस्थाओं  के  कार्य  के  राष्ट्रीय  प्राथमिकताओं
 के  अनुरूप  समन्वय  ;  इस  प्रकार  की  संस्थाओं  के  विकास  में  सहायता  और  उद्योग के  विकास
 के

 लिए  ऋण
 और

 अन्य  सुविधाएं  उपलब्ध  कराने  विषयक  प्रमुख  वित्तीय  संस्था  है  |  यह

 पंचवर्षीय  योजना  के  id ‘yaar HITT STr =x  औदयीगीकरण  के  लिये  सरकार  की  नीतियों  एवं  कार्यक्रमों  के  समान्य
 ढांचे के  भीतर  ही  कार्य  करती  है  ।

 यह  बड़े  और  मध्यम  पैमाने  के  क्षेत्र  में  उद्योगों  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करती  और

 छद  ग  के  सहना  को  सहायता  थी  वी  बाथ
 fac  गस  क  प्रदान  करती

 ।  भारतीय  औद्योगिक  विकास  बैक  की  यह  नीति  रही  कि  वह  यह  सू  करे  कि  थन
 कि  कसो  के  कारण  कोई  भी  अर्थक्षम-परियोजना खटाई  में  न  पड़ने  पाये  ।

 उन  परियोजनाओं  को  जिन्हें  सहायता  स्वीकृत  की  जा  चुकी  है  और  जो  उद्यम कर्ता  के  नियंत्रण

 से  बाहर  के  कारणों  से  लागत-आधिक्य  कां  सामना  कर  रही  क  पर  जोर  देने  के

 साथ  भारतीय  औद्योगिक  ate  बैक  नई  परियोजनाओं को  ऋण  देने  में  या  मौजूदा

 जनेओं  के
 विस्तार  में  या  अन्य  संस्थाओं

 कों
 पूर्वानिल  सहांयता  देने  में  निम्न  मापदण्डों  को  ध्यान

 में  रखता  है

 (1)  ये
 परियोजनायें

 सरकार  दवारा
 घोषित  उद्योगों

 के  महत्वपूर्ण )
 क्षेत्र

 में  और  विशेषरूप से  उद्योगों  के  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  में  होनी  चाहियें  जैसे
 सूती  कागज  और  चीनी  ।

 (2)
 वे  परियोजनाओं  उन

 नेत्रों
 में  अवस्थित  हों  जिन्हें  पिछड़े  हए  क्षत्र

 घोषित  किया  war
 ?

 (3)  वे  परियोजनायें
 जो

 विदेशी  मुद्रा  में  अच्छी  खासी  बचत  करे  था  विदेशी  मुद्रा  का
 कर े॥

 (4)  तकनीकी  व्यक्तियों या  नये  उद्यमियों
 दवारा  प्रेरित  परियोजनाओं

 (5)  वे  परियोजनाओं  जो  जन  साधारण
 के

 उपभोग  की  आवश्यक  वस्तुओं  का  उत्पादन  करने
 वाली  हों  और  अल्पावधि  में  पर्ण  होने  वाली  हों  क्योंकि वे  थें  व्यवस्था  पर  मुद्रास्फीति

 विरोधी  अनुकूल  प्रभाव  डालती  हैं
 ;  ओर

 (6)  उन  संस्थाओं  को  पुर्न वित्त  प्रदान  करना  जो  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों  को  सहायता  देती

 श्री  पी०  गंगादेव  :  ऐसी  एक  रिपोर्ट  है  कि  भारतीय  औद्योगिक  विकास बैंक  के  पास  वित्त

 की
 कमी

 इस
 बात  को  देखते  हुए

 मैं
 सरकार  से  जानना  चाहता  हूं

 कि
 उसकी  ऋणदात्री  क्षमता

 बढ़ाने के  लिए  सरकार  का  विचार  क्या  कार्यवाही  करने  का  है  और  कया  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 बैक  को  जनता  से  ऋण  लेने  की  अनुमति  देने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 श्री
 प्रणबकुसार  मुखर्जी  ;  हम  उसे  सहायता  देने  के  लिए  बजट  में  तो  कोई  उपबन्ध  नहीं  कर

 रहे  हैं  लेकिन  सरकार  ने  उसे  बाजार  से  ऋण  देकर  अपनी  पूंजी  बढ़ाने  की  अनुमति  दे
 दी

 है  ।
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 aft  पी०  aimtza :  :  भारतीय  विकास  बैंक  ने  उद्योगपतियों गलतियों  को  कितना  ऋण  दिया  कितना

 ऋण  वसूल  हो  चुका  है
 और

 ब्याज  में  कितनी  रकम  प्राप्त  हुई  है  ?

 अध्यक्ष
 महोदय :

 क्या  ये  चीजे  भारतीय  औद्योगिक  विकास
 बैंक  at  वार्षिक  रिपोर्ट  में

 शित
 नहीं  हुई  हैं

 ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 जी  प्रकाशित हुई  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  आंकड़े  देने  की  कोई  जरूरत  नहीं  ।

 श्री  यमुना  प्रसाद  मंडल ‘©  आधार  बहुत  आकर्षक  निर्धारित  किया  है  जो  छह  सत्रों  में

 विभाजित है  ।

 सरकार  ने  ा... ग्रफाइट  इलेक्ट्रो  नामक  उद्योग  के  मामलें  में  भारतीय  औद्योगिक  विकास

 से  आवेदन  किया  ।  यह  ग्रैफाइट-इलैंक्ट्रो  उत्तर  बिहार  में  है  और  पिछड़े  क्षेत्र  में  होने  के  कारण  निर्धारित

 आधार  के  अन्तरगत आता  है
 ।

 इसका  निर्धारित  सूत  बिदेशी  मुद्दा  बचाने  ca  कमाने  के  बारे  में अनुरोध  किया . z  ।'  इस  प्रैफाइट-इलैक्ट्रो ने  भारतीय  औद्योगिक
 बैक  से  बार-बार

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  केवल  एक  उद्योग  के  बारे  में  आप  मंत्री  जी  को  लिख  सकते

 श्री  यमुना  प्रसाद  मं  मंत्री  जी  से  हमें  यह  बताने  का  अनुरोध  करता  है  कि  क्या  आधार

 gat  का  पूर्णतया  पालन  किया  जाता  भारतीय  औद्यौगिक  विकास  ब  क  .

 )

 अध्यक्ष  महोदय :  माननीय  सदस्य  मंत्री  महोदय  को  लिख  सकते  वह  सद्य  को  जानकारी

 दे  देंगे  क्योंकि  उनके  पास  इस  विशेष  उद्योग  के  बारे  में  इस  समय  जानकारी  नहीं  हो  सकती  है

 थ्री  एस०  Aro  दामानी  कुछ  समय  पूर्व  माननीय  मंत्री  जी  ने  बताया  था  कि  भारतीय
 औद्योगिक

 विकास  निगम  रु रण  कपड़ा  अथवा  पटसन  मिलों  को  विशेष  मदद  देने  की  व्यवस्था  करेगा  ।  यह

 व्यवस्था  कब  से  सुरु  की  जायेगी  ?

 श्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी :  रुग्ण  उद्योगों  के  विशेषतः  प्राथमिकता  प्राप्त  सेक्टर  के  बारे में में
 जांच

 करने
 के  लिए  वह  एक  विशेष  अनुभाग  स्थापित  कर  रहा  है  ।  कपड़ा  प्राथमिकता  प्राप्त  क्षेत्र  के

 अन्तगंत  आता है  ।  वह  इस  विशेष  व्यवस्था  का  आरम्भ  कर  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  मौके  पर  भी  कोई  सदस्य  जिनके  नाम  सूची  म  उपस्थित  नहीं

 प्रश्  सुची  समाप्त  हो  गई  है  |

 वावा
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 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 WRITTEN  ANSWERS  TO  QUESTIONS

 इंडियन  एयरलाइन्स  दारा  नई  विमान  सेवाएं

 *  798.  श्री  एन०  आर०  वब कारिया  :

 श्री  अरविन्द  एम०  पटल

 क्या  पंथटतत  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने की  कृपा क

 क्या  वह  1975-76  में  इंडियन
 एयरलाइन्स

 ढारा  कुछ  मार्गों पर  विमान  सेवाएं
 आरम्भ  करने  के  बारे  में  सरकार  को  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  था ;

 यदि  तो  सरकार  द्वारा  इस  संबंध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई

 प्यार  और  नागर
 विमानन

 मंत्री  1... 2  राज  :  हों  ।  सरकार  को  कई
 अध्याव दन दन  प्राप्त  हुये

 कई
 ५

 पर
 दपारचालगों

 मो  थोडा  परिवर्तन  करके  कारपोरेशन  ने  अब  निम्न सेवाएं
 उपलब्ध  करा  दी  है

 (1)  बम्बई--पोरबन्दर

 (2)  दिल्ली--रायपुर

 (3)  बंगलौर--मंगलौर

 f
 कारपोरेशन  का  और  हैदराबाद  |  के  मध्य  भी  निकट

 भविष्य में  विमान  सेवायें  ga:  चाल  करने  का  प्रस्ताव  इंडियन  एयरलाइन्स  अपनी  1976
 की  शीतकालीन  समय-सारणी  में

 '  बंगलौर  वगैरा
 को  भी  विमानसेवा  सें  जोड़ने  पर

 विचार  कर
 रही

 भारतीय  पटसन  निगम  द्वारा  कच्चे  पटसन के  आयात के  लिय  करारों  पर  हस्ताक्षर

 के
 799.  पावती  कृष्णा  :

 क्या  वाणिज्य
 मंत्री  यह  बताने को  कपा  करोंगे  कि  ड्

 क्या
 भारतीय  पटसन  निगम ने  कच्चे  पटसन  के  आयात के  लिये  अनेक  करारों  पर  हस्ती

 at  किये 2  और

 यदि  तो  तत्सम्बर
 ote  em

 धी  मुख्य  बातें  क्या हू
 ?

 वाणिज्य  मंत्री  देवी  प्यादा  :

 भारतीय
 पटसन  निगम

 ने  देश  को fata  ग्रेड के  पटसन  की  लगभग  4  लाख
 Ws ~  और  थाईलेण्ड  से

 मेस्टन
 के  आयात  के  लि '  संविदाएं  की  ह  ।  आयात  वार्ता  द्वारा  तय  की

 कीमतों  पर  किये  जागे  और  भुगतान  पक्के
 तथा  अपरिवर्तनीय  साख  gat  द्वारा  किये

 2.15  लाख  गांठे  प्राप्त  हो  चुकी  हू  और  आशा है  कि  शेष  मात्रा  1976 के
 अन्त  से

 प
 rea

 प्राप्त  हो  जायेंगी
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 राज्य  व्यापार  निगम  का  पटन
 की

 बनो
 वस्तुओं  के  निर्यात  व्यापार  में  शामिल  होने  का
 fray
 we

 *go0.  श्री  मान  दिह  दौरा  :

 श्री  एच०  एन०  मुकर्जी :

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  क्या  ि वार थे

 ५  क्या  राज्य
 ब्य पार  निगम  ने  पटसन  की  बती  वस्तुओं  के  निर्यात  व्यापार  में  शामिल

 होने  का  निर्णय  किया  और

 |  q  यदि
 तो  तत्सम्बन्धी  मोटी  रूपरेखा  क्या

 वाणिज्य  मंत्री  डी०  पी०  :  राज्य  व्यापार  निगम  पिछले  कई

 वर्षों  से  पटसन  याल  क  निर्यात  व्यापार  कर  रहा है  और  इसलिए  इस  संबंध  में  राज्य  व्यापार

 निगम  की  ओर  से  कोई  नया  निर्णय  नहीं
 किया  गया है

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 तमिलनाडू  में  qgqeq  का  विकास

 *  ६02.  श्री  एम०  कानून  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  संती  यह  बनने  की  क़्या  करेगे

 कि  भारत  पर्यटन  विकास  निगम  द्वारा  मिलना ड्
 में  पर्यटन  के  विकास के  लिए  क्या  उपाय

 किए  जाया ?

 qa  और  नागर  विमान  मंत्रालय मं  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र पाल  :
 भारत  पर्यटन

 विकास  निगम  के  इस  समय  महाबलीपुरम  में  कुठार  मदुरई  और  तंजौर  और

 चिरा पत् ली  और  कांचीपुरम  में  यात्री-लेज  हैं  उन्होंने  महाबलीपुरम  में  एक  मद्रास
 में  एक्-युवक  WII  दु  कान  और  28  मीटर  गाडियों  म्बसेडर  13  fara

 5  बडी  कोचों  और  2  मिनी  कोचों  की  व्यवस्था  की

 वर्तमान  आधारभूत  उपादानों
 में  वृद्धि  करने  के  लिये  भारत  wet  विकास  निगम कौ

 पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  की  गई  स्कीमों  में  निम्नलिखित  शामिल

 (1)  25  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से
 मह  बली पुरम  में  25  अतिरिकत  कुर्ट रो

 का  निर्माण  ॥

 (ii)  15  लाख  रुपये  की  अनुमानित  लागत  से  25  कमरों  ।  150  शय्या  ओ  का  निर्माण  करके
 दूर  के  यात्नी  लॉज  का

 (ili)  45  लाख  रुपए  को  अनुमानित  लागत  से  कन्याकुमारी  में  50  कमरों  100  शियाओं |  उगਂ वाले  एक  दो  स्टार  श्रेणी  के  मोटल  का  निर्माण  |  पू  रनर 2
 Hy

 छटी  योजना  में  पुरा  कया  जायेगा

 उपयुक्त  स्कीमें
 व्य वहा यंता  अध्ययन  कं  सन्तोषजनक  होने  तथा  parry  की  उपलब्धि  नकी अवस्था  में  *  हाथ में  ली  जायेंगी ।

 16



 14  1976  लिखित  उत्तर
 ना

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  पेंशन  विभाग  मैं  शमेश्वरम्‌  में  एक
 पर्यटक

 बंगले

 का  निर्माण  पूरा  है  तथा  मद्रास  का  युवा  होस्टल  भी  5.
 63

 लाख  रुपये  की  लागत

 से  पुरा  किया जा  पर्यटन  विभाग  का  प्र्  एन ०  डी०  पी०  के  विशेषज्ञ  दल  की
 रिशों  के  अनुसार  HA A-ATREATTTH  समुद्र  तंक  का  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्रतटीय  एवं  पर्यटक

 विहार के  रूप  मे
 विकास

 का
 भी  प्रस्ताव  विकास  की  प्रारंभिक  का  यं  वाही

 केरूप  में  तमिलनाडु
 सरकार से  राज्यीय  क्षेत्र  में  मा मल्लपुरम  का  एक  मास्टर  प्लान  तैयार  करने  का  अनुरोध  किया
 गया  था  |  मास्टर  प्लान  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही

 एयर
 इण्डिया

 और  इंडियन  एयरलाइन्स  की  प्रबन्ध  व्यवस्था

 *  80
 8.  थ्रो  एस०  To  मुरुगनन्तम  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमान  मंत्री  यह  बताने  की

 HIT  करेगे कि

 क्या  एयर  इंण्डिया  और  इंडियन  एयरलाइन्स  की  प्रबंध  व्यवस्थाओ ंमें  परिवहन

 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन  और

 यदि  तो  सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या हू
 ?

 पेंशन  और  नागर
 विमानन

 मंत्री  राज
 :

 और  फिलहाल  एयर  इंडिया

 तथा
 इंडियन  एयरलाइंस  के  प्रबंधक-वग  में  परिवर्तन  करने  का  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है

 ।  दोनों
 श

 निगमों  के
 निर्देशक-मण्डला

 का  31-1-1978  तंक की  अवधि  केलि
 '

 हाल  ह्  में  पुनर्गठन  किया

 गया है  ।

 Coordination  between  SBI  and
 Regional  Rural  Bank  Scheme  in  regard  to  bank«-

 ing  facilities  in  rural  areas

 *804.  Shri  K.  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to
 state

 (a)  whether  the  State  Bank  of  India  is  going  to  extend  its  banking  actix
 vities  to  rural  areas  from  where  the.persons  engaged  in  cottage  industries,
 artisans  and  small  entrepreneurs  will  be  able  to  get  financial  assistance;  and

 (b)  if  so,  how  coordination  between  the  Regional  Rural  Bank  Scheme
 and  this  Scheme  of  the  State  Bank  of  India  is  proposed  to  be  maintained ?

 Minister  of  State  In  Charge  of  Deptt.  of  Revenug  &  Banking,  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee) :  (a)  Yes,  Sir.  The  Agricultural  Development  Branches  of
 the  State  Bank  of  India  have  recently  enlarged  the  scope  of  their  activities  to
 include  the  lendings  to

 (i)  cottage  and  very  small  agro-based  industries

 (ii)  artisans  engaged  in  rural  arts  and  crafts

 (iii)  small  units  engaged  in  rural  repair  shops;  and

 (iv)
 Pen

 rural  traders.

 (b) A
 A  siatement is  laid  on  the  Table  of  the  House,
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 In  setting  up  Regional  Rural  Banks  and,  particularly  their  branches,  the

 first  precaution  that  is  taken  is  that  in  the  area  of  operation  of  such  branches,

 the  coverage  by  the  commercial  and  cooperative  banks  is  inadequate  in  so  far

 as  the  credit  requirements,  for  productive  purposes,  of  really  poorer  sections
 of  the  village  community  are  concerned.  Besides,  the  requirement  of  credit  is
 so  vast  in  the  rural  area  that  there  is  scope  for  the  Regional  Rural  Banks  to
 cater  to  the  credit  requirement  of  the  poor/marginal  farmers,  landless  labourers,
 artisans  and  entrepreneurs  with  small  means,  who  cannot,  be  served  adequate-
 ly,  for  diverse  reasons,  by  the  branches  of  commercial  banks.

 The  Steering  Committee  on  Regional  Rural  Banks  which  is  entrusted  with
 the  task  of  monitoring  the  progress  of  these  banks  examines  in  depth  the

 problem  of  coordination  from  time  to  time  and  also  suggest  measures  for

 in  the  rural  areas.
 effecting  proper  coordination  among  the  different  institutions  extending

 credit

 निर्यातकों  का  एक  संघ  बनाया  जाना

 806.  मौलाना  सहित  सम्मति  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यहं  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  निर्यातकों  का  एक  संघ  बनाये  जाने  का कोई  प्रस्ताव  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या है  ?

 वाणिज्य  मंत्री  डी०  :  तथा  निर्यात  क्षेत्र  में  लघु न
 एकदो  के  प्रयासो  को  समेकित  करने  हेतु  लघु  एककों  को  सहायत देने  के  लिए  सरकार  नें  ऊ  ट

 माने  के  निर्यातकों  के साथ  संघ  बनाने  को  प्रोत्साहित  किया  उन  लघु  उद्योग  एककों को
 निर्वात  सदन  प्रमाण-पत्र  fed  जाते  जो  अपने  उत्पादो ंके  विपणन  के  लिए  अपना  स्वयं  क

 साथ  संघ  स्थापित  करते  हैं  and  कि
 वे

 निर्धारित  शर्तों  को  पुरा  करते  हों  ।  इस  वर्ष  भौर  योजना

 शुरू  की  गई  है  जिस  के  aeaTT  लक्ष्य  एककों  के  सारे  संघ  को  एक  ग्रुपਂ  स्थापित  करने

 की  सुविधा  दी  जायेगी  यदि  निर्धारित  शर्तें  पुरी  कर  दी  जाती  भले  हो  वे  पूर्ण  निर्यात

 सदन  की  कोटि  में  नहीं  आ  ।  ऐसे  ग्रूपਂ  अन्य  निर्यातकों  से  हस्तांतरण  द्वारा  लाइसेंस

 प्राप्त  करने  की  सीधा  को  छोड़कर  वही  सुविधाएं  प्राप्त  करने  के  पात  हो  जो  अन्य  निर्यात

 सदनों  को  उपलब्ध  होती  है  ।

 विदेशी  कम्पनियों  का  भारतीय  करण

 *  807-  श्रीमती  रोजा  विद्याधर  देशपांडे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भारत

 में  ऐसी
 विदेशी  कम्पनियों  की  कुल  संख्या  कितनी  हैलो  बिदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  के

 आधार पर  अपनी  पूंजी  कम  करने  के  लिये  सहमत  हो  गई  थी  तथा  उनका  वर्तमान  पूंजीनिवेश
 कितना है  ?

 वित्त  संचालन  में  उपमंत्री  सुशीला  हतमी )  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधि  नियम
 1973

 के
 उपबन्धों  के  अनुसार  अब  तक  48  कंपनियों  ने  अपनी  सामान्य  शेयर-पूजो  में

 आदिवासियों  के  शेयरों  को  घटा  कर  40  प्रतिशत  तक  अथवा  उससे  कम  कर  दिया हैं  ।

 मियां  fata  /  एकीकरण  के  परिणामस्वरूप  बिदेशी  मुद्रा  विनियमन  1973  की
 घारा  29  के  अधिकार-क्षेत्र  से  बाहर  हो  गई
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 उपयुक्त  48  कम्पनियों  के  पूंजी-तारेश  की  मौजूदा  स्थिति  इसप्रकार  -

 रुपए )

 गेर-निवासी  शेयरों  को  कम  करने  के  बाद  कुल  चुकता  पूंजी  42

 गेर-अवामी  शेयरों  को कम  करने के  बाद  उपर्युक्त  में  से

 आदिवासियों  द्वारा  धारित  चुकता  पूंजी  14

 इसके  64  सहायक  कम्पनियों ने  भारतीय
 रिज  बेक

 को  यह  बताया  हैकि
 अपनी  विदेशी  जी  को  निर्धारित  स्तर  तक  कम  करने  के  लिए  राजी  हैँ  ।  कुल  सामान्य
 चुकता  पूंजी  1-1-1974

 कौ
 28  करोड़  रुपए  थो  और  समान्य  चुकता  पूंजी  में  गर-आवासियों

 का  हिस्सा  18
 करोड़

 रुपये  इसके  अतिरिकत
 विदेशी

 कम्पनियां की  101  शाखाएं  अपनी
 ग्रर-आवासियों  की  शेयर-पंजी  को

 भारतीय
 रिज  बंक

 द्वारा
 विनिर्दिष्ट  स्तर  तक  कम  करको

 अपने  अपको  भारतीय  कम्पनियों  में  बदलने  के  लिए  राजी हैं  ।

 विदेशी  कम्पनियों  का  भारतीयकरण

 809.  श्री  नानूभाई  एन०  पटेल
 :  कया  चित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 उन  विदेशी  कम्पनियों के  नाम  कया
 हैँ हूँ

 अपने
 फार्मूलों

 की  गोपनीयता
 -

 के

 आधारित  100%  विदेशी  इक्विटी  बनाए  रखने  केलिए  आवेदन-पत्न  दिए  भर

 क्या  वे  ये  आवेदन  पत्र  विदेशी  मुद्रा  विनियमन  अधिनियम  की  आवश्यकताएं  पुरी

 ह

 faa
 मंत्रालय  में

 उपमंत्री
 सुशीला

 :  और  संयुक्त  राज्य

 अमरिका की  मास  कोका
 कोल  एक्सपोर्ट

 कारपोल शन  नामक  एक  विदेशी  कम्पनी  ने  प्रस्ताव

 क्या
 है  कि

 चूंकि  उसका  फार्मूला  गोपनीय  है  इस  लिए  उसे  उसकी  भारतीय  शाखा  के  द्वारा

 कोका  कोला  कसकुट  तैयार  करने  की  अनुमति  दी  जाए  ।
 इस

 कम्पनी  ने  अपनी  भारतीय  शाखा
 के  अन्य  कार्यो के  लिए  एक  भारतीय  कम्पनी  स्थापित  करने  की  भी  इच्छा  व्यक्त  की  है  जिसमें

 इस  कारपोरेशन  का  हिस्सा  40  प्रतिशत  से  अधिक  नहीं  होगा  ।  कम्पनी  के  प्रस्तावों  पर  विचार
 '  किया  जा  रहा है  ।

 चम  परिष्करण  मशीनरी  पर  आयात

 *
 ६10.  शी  राम  सहाय  पाइ ह

 श्री  सी०  जनादनन  :

 क्या  पत्ती  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  चम
 _  परिष्करण

 मशीनरी  पर
 आयात  शुल्क  wat  का  अनुरोध  किया  गया  है

 faa  उसे  तेजी  से  तैयार  चमड़े  में  बदला  जा  सके  ;
 और

 यदि  होता  सरकार ने  इस  बारे  में  क्या  निर्णय  लिया
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 राजस्व  और  बे  किंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )
 :  तथा

 चम  परिष्करण  मशीनरी  पर  आयात शुल्क  कम  करने  के  लिए  सुझाव  सरकार

 को  प्राप्त  हुए  ध्यान पु वं  क  जांच  के  ब।द  सरकार की  यह  राय  थी  कि  शुल्क  में  कमी

 को  फिलहाल  स्वीकार  नहीं  किया  जा  सकता ।

 लीड  बैंकों  का  कार्यकरण

 है  812.  श्री  नरेन्द्र  सौंधी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  लीड  बैंकों  के  कार्यकरण  में  धीमी  प्रगति  के  कारणों  की  जांच  के

 लिए  ford  बक  द्वारा  नियुक्त  की  गयी  समिति  का  प्रतिवेदन  सरकार  को  प्राप्त  हो  गया  है  ;-

 ञ

 यदि  तो  इस
 समिति  ने  कया  क्या  मूख्य  सिफारिशें  की  है  और  इस  बार  में  सरकार

 की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 used  और  बुकिंग  विभाग
 के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  :  और

 एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 विवरणਂ

 गुजरात
 और

 महाराष्ट्र  राज्यों  में  लीड  बैंक  योजना  के  कार्यों
 की

 जांच  करने  के  उद्देश्य से
 भारतीय  fort  बैंक  care  गठित  दोनों  अध्ययन  दलों  की  ए  कैसा  युक्त  सरकार  को  प्राप्त

 हो  गयी हैं  ।

 ये  अध्ययन  दल  पश्चिमी  क्षेत्र  की  क्षेत्रीय  परामशंदात्री  समिति  की  बैठक  में  किये  गये  निर्णय
 के  अनुसरण  गुजरात  और  महाराष्ट्र  राज्यों  में  लीड  बैंक  योजना  के  कार्यों  निम्नलिखित

 के  संदर्भ  में  विशेष  रूप  से  समीक्षा  करने  के  लिये  गठित  किये  गये  थे
 —

 (i)  -  जिला  स्तरीय  परामशंदात्री  समितियों  का  गठन  और  कार्यचालन  ;

 (ii)  वित्तीय  संस्थाओं  के  बीच  सम्पक  का  स्वरूप  और  सीमा  तथा  राज्य  सरकारों

 विभिन्न  स्तरों  पर  स्थापित  wiz

 (iii)  क्षेत्रीय  विकास  कार्यक्रमों  की  तैयारी  और  क्रियान्वयन  में  बैंकों  के  सहयोग  की  सीमा  ।

 अन्य  बातों  के  साथ  साथ  इन  अध्ययन  दलों  की  मुख्य  सिफारिश  यह  है  कि  लीड  कों
 क्षित  वर्गों  के  व्यापक  क्षेत्रों  तकनीकी रूप  से  ०  और  आर्थिक  रूप  से  सक्षम  एसी  ऋण

 योजनायें  तैयार  करनी  चाहिये  जो  3  से  5  वर्ष  की  अवधि के  भीतर  क्रियान्वित हो  सकती  हों  और

 उन्हें  सभी  वित्तीय  संस्थाओं  के  साथ  संयुक्त  रूप  से  इन्हें  कार्यान्वित  करने  का  प्रयत्त  करना  |

 इन  अध्ययन  दलों  ने  इन  योजनाओं  के  निर्माण  और  उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  कायें  में

 सहयोग  के  विषय  में  बैंकों  द  वारा  पालन  करन  के  लिये  कुछ  *मौलिक-नियम बनाये बनाये  हैँ ।  उन्होंने

 उन  जिला  परामशंदात्नी  समितियों  के  कार्यों  को  प्रभावी  बनाने  के  लिये  सिफारिशें की  हूँ

 जिन्हें  इन  योजनाओं  के  कार्यान्वयन  की  देख  रेख  करने  और  बैकों  तथा  जिले  के  अधिकारियों  के  बीच
 और  अच्छा  समन्वय  करने  का  किये  सौंपो  गया  है  ।  इन  दलों  ने  इन  योजनाओं  की  समग्र

 लगती  की  समीक्षा  करते  रहने  के  लिये  ford  बैक  में  एक  स्थायी  समिति  के  गठन  की  भी  सिफारिश

 की है

 20



 14  1976  लिखित  उत्तर

 इन  अध्ययन  '  दलों  की  टिप्पणियां  तथा  विशेष  रूप  से  गुजरात  और

 महाराष्ट्र में  इस  योजना  के  कार्यचालन  से  ही संबंधित  परन्तु  वे  सम्पूर्ण  रूप  से
 इस

 योजना

 के  कार्यान्वयन पर  भी  सामान्य  रूप  से  लाग  होती हैं  ।

 इन  अध्ययन  दलों  की  सिफारिश  के  अनसरण  ford  बैंक  ने  अपने  उपगवनेरों  में  से  एक

 पकी  अध्यक्षता  में  एक  स्थायी  समिति  का  गठन  किया  यह  अन्य  बातों  के
 fara  ara  भी

 योजना  के  कारगर  परिचालन  के  लिये  नीति  संबंधी  मागदशंक  सिद्धान्त  जारी (=)

 बैंकों  द्वारा  विभिन्न  राज्यों  में  इस  योजना  के  कार्यान्वयन  में  पैश  आने  वाली

 विशिष्ट  समस्याओं  की  ata

 राज्य  सरकारों  और  रिजर्व  बैंक  के  क्षेत्रीय  कार्यालयों  दवारा  प्रेषित  समस्याओं  की
 जांच  करना  तथा  आवश्यक  निदेश  जारी  करना  ;  अं

 लीड  बैंक  योजना  के  कार्यचालन  के  मामले  में  समीक्षा  प्राधिकरण  के  रूप  में  काय

 फिरना  |

 तम्बाकू  का  निर्यात

 813.  श्री  अजन  asi  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 गत  दों  वित्तीय  वर्षों  में  तम्बाकू  का  कितनी  मात्रा  में  निर्यात  किया  गया  ;

 क्या  उत्पादकों
 को

 निर्यात  के  लिये  कोई  प्रोत्साहन  दिया  जाता  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी मुख्य  बातें  कया  हें  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  म॑  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  1973-74 में
 78,215  मे ०  टन  और  1974-75  में  74,982  मे  ०  1975-76 के  दौरान  1976,

 तक  65,703  मे०  टन  निर्यात हुए  थे  ।

 और  राज्य  क्षेत्र  के  प्रयत्नों  के  अतिरिक्त  हल्की  मिट्टी  के  क्षेत्रों  में  वर्जीनिया
 तम्बाकू  के  विकास  के  लिए केन्द्र  प्रायोजित  योजना  का  1966-67  से  क्रियान्वयन  किया  जा  रहा

 है  ताकि  निर्यात  योग्य  किस्मों  के  तम्बाकू  का  उत्पादन  बढ़ाया  जा  सके
 ।  इस  योज़ना  के  अंतगर्त

 केन्द्रीय  सहायता  पैटन  में  बेहतर  प्रणाली  के  साथ  प्रदर्शन  आयोजित  करने  तथा  धुएं

 से  उपचार  के  लिए  वायु  से  उपचार  के  लिए  शेडों  आदि  के  लिए  उपदान  शामिल  हैं  ।  ऐसी

 स्थिति  में  जब  उपज कर्ता  निर्यातक  भी  हों
 तो  वे

 सीमा  शल्क  में  छूट  के  अलावा  प्रयोगशाला  उपस्कर
 रि ड्राइंग  एमिनों  हैंडलिंग  पॉलीऐथिलीन  प्रेन्यूलों  आदि  के  आयात  के  लिए  निर्यातों  के  3

 प्रतिशत  एफ०  ato  बी०  मूल्य  की  दर  से  आयत  प्रतिपूर्ति  के  हकदार  हैँ  ।

 सरकार  ने  हाल  ही
 में

 तम्बाकू  बोझ  1975  के  उपबन्धों  के  अन्तगंत  बोर्ड

 नामक  वस्तु  बोर्ड
 की

 स्थापना  की  है  जिसका  मुख्यालय  आन्ध्र  प्रदेश  में  गुन्टुर  में  है  |
 अन्य  बातों

 के  साथ  साथ  बोड़
 को

 भारत  तथा  विदेशों
 में

 वर्जीनिया  तम्बाक्‌  की  मांग  कौर  उसके  श्रमिक  वि  -

 रण  के  विनियमन ध्यान  में  रखते  उसके  उत्पादन  तथा  उपचार  के  विनियमित  करने  की
 दारी  स  पी

 गई  है  ताकि  उपजकर्ता्ों  को  उनकी  उपज  की  उचित  तथा  लाभकारी
 कीमत

 मिलना
 सुनिश्चित हो  सके  ।
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 निवेश  जान  बाले  इंजीनियरों  को  आयकर  कौ  यत
 थ

 कि .

 जे
 815.  सरदार  स्वर्ण सिह  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  |

 ह  (=)

 हग  की  कदों

 मं

 सा  के  लिए

 eH

 कई  आवर  तही  लिवा जाता  है  ;  और
 थक

 क्या  उन  भारतीय  ि  तक  eon जिन
 इंजीनियरों को  सेवा  पर  रात  दु

 ?

 राजस्व  और  बुकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  सत्री  प्रणव  कुमार

 { TOT qawt)  (= qt a
 खाड़ी  के  देशों  में  सेवा  के  लिए  जाने  वालों  को  कोई  विशेष  छूट  सहीं  मिलती  |

 ।  ड

 स्वीकृत  ठेकों  के  अन्तर्गत  विदेशों  में  नियोजित  भारतीय  ता “तकनीशनों  ay  fest  के  आगत  वारि

 श्रमिक  पर  राय-कर  1961 की  धारा  80  कार  कार  To  के  36  महीनों

 aa  की  अवधि  के  50  प्रतिशत  तक  की  कटौती  मिल  सकती  है  |

 स्वीकृत  करारों  के  विदेशों  में  तकनीकी  सवाएं  करने  वाली  भारतीय
 नयों  आय  कर  1961  की  धारा  की  शर्तों के  कर  में रि

 ™ की  जाती  हैं  ।

 Rate  of  interest  paid  by  Post  Office  Savings  Bank

 3868.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pl
 e 7 to  state  :

 _  (a)  whether  the  rate  of  interest  on  deposits  in  the  Post  Office  5:
 wings

 Bank
 is  much  lower  than  the  interest  paid  by  banks;  a

 (b)  whether  due  to  this  the  Post  Office  Savings  Bank  has  much  less  dep

 ss an

 Post
 (c)  if  so,  the  steps  taken  in  this  regard  to  ensure  increased  di

 pc
 Office  Savings  Bank ?  Sos

 in i the

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of
 Finance  (Shrimati mati

 Sa  ‘PeSeeS

 ः

 (a)  No

 oo
 -(b)  (c)  Do  not  arise

 Closure  of  Cotton  Mandis
 थ

 ae  9,  Shrj  Bhagirath  Bhanwar  :  Will  the  Minister  of f
 Commerce  te

 be  pleased
 to

 द

 e

 )  Whether  Government  are  aware  that  due  to  recession,  the  cottor Eanenemaantits
 ह  Ves  closed  and  the  farmers  are  not  able  to  sell  the  cotton;

 (b)  whether  storage  problems  have  arisen  for  the  farmers  as  a  result  there-
 of;  and

 (c)  the  measures  proposed  to  be  taken  to  tide  over  the  cris  ं

 he  Deputy  Minister  in  the
 Ministry

 of
 Commerce  (Shri  Vishwanath

 Peta
 (a)  No,  Sir.

 नि  ड

 (b)  an

 स

 arise.
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 हंगरी  के  साथ  संयुक्त  फार्मास्युटिकल  उपक्रम की  स्थापना

 3870.  श्री  सी०  के०  चरद्रष्पन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि

 क्या  हंगरी  की  भारत  के  सहयोग  से  संयुक्त  फार्मास्यूटिकल  उपक्रम  स्थापित  करने  में
 ?

 यदि  at,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  ard  क्या  हं  ;  और

 उस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  a  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  से  भेष+

 जीय  उद्यम  स्थापित  करने  के  लिए  हंगरी  का  कोई  विशिष्ट  प्रस्ताव  नहीं  है  तथापि  हंगेरियन

 ने  कतिपय  संश्लिष्ट  औषधियां  तथा  ए  क  ऐंटीबायोटिक  का  विनिर्माण  करने  के  लिए  प्रौद्योगिकीय

 सहायता  की  पेशकश  की  है  ।  मामले  पर  विचार  किया  जा  रहा  हैं  |

 जन  उपयोग  की  वस्तुओं  का  मूल्य

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥ 3871.  श्री  नरुल  हुडा :

 क्या  जन  उपयोग  की  जिन  वस्तुओं  पर  हाल  ही  के  बजट  में  छूट  दी  गई  है  उनके  मूल्यों

 में  कोई  गिरावट  आई  है  और  यदि  कितनी  ;  और

 क्या  सरकार  ने  इस  बात  को  देखने  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठाये  हैं  कि  कीमतों  में  बजट

 राहत  के  अनुरूप  गिरावट  आए  और  कम  क्रय  शक्ति  वाले  उपभोक्ताओं  को  उचित  मूल्यों  पर  वस्तुएं
 प्राप्त  हों

 ?

 चित्त  मंत्री  सी०  :  )  पौर  )  सरकार  ने  बजट  पेश  किए  जाने
 के  तत्काल  बाद  डिब्बाबंद वस्तु  विनियमन  आदेश  कमोडिटीज  रेग्युलेशन  में

 धन  कर  दिया  था  ताकि  उत्पाद  शुल्क  में  राहत  का  जिन  वस्तुओं  पर  प्रभाव  पड़ेगा  उन्हें  कम  कीमत

 पर  बेचा जा  चाहे  उनकी  पैकिंग  किसी  भी  महीने  में  की  गई  हो  ।  उपलब्ध सुचना  के

 अनेक  निर्माताओं  कुल  मिलाकर  बजट  प्रस्तावों  के  प्रत्याशित  प्रभाग  के  अनुरूप  कीमतों

 में  कमी  की  घोषणा  की  है  ।

 Production  of  Rubber

 3872  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Commerce  be
 pleased  to  state

 (a)  the  production  of  rubber  in  India  during  the  years  1972  to  1975

 (b)  whether  Central  Government  have  set  up  any  rubber  producin  entres
 and  if  so,  their  production  capacity;  and

 (c)  the  quantity  of  rubber  imported  from  abroad  at  present  and  the  time
 by  which  India  is  likely  to  become  self-sufficient  in  this  regard ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath

 Pra ratap
 Singh) :  (a)

 Year  Production  of  Natural  Production  of  Synthetic
 U  er  r

 1972  109,137  Tonnes  27,842  Tonnes
 1973  123,2:  >  21,012
 1974

 ज़
 128,351  शै  17,922  ?

 1975  136,019  े  22,961  न
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 ः
 (b)  Yes,  Sir.  The  annual  production  capacity  is  950  tonnes  natural  rub

 ह
 (c)  Import  of  natural  rubber  is  not  at  present  allowed.  As  there  is  excess

 production  over  consumption,  some  natural  rubber  is  being  exported.  Only

 थ  cial  purpose  synthetic  rubber  which  is  not  produced  in  the  country  is  i
 n-

 ‘Pc
 ted  to  the  extent  of  about  6,500  tonnes  annually.

 सोवियत  संघ  से  उर्वरकों  का  आयात  ्

 3873.  श्री  समर  गुह  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :
 थ

 hy  eee (8)  क्या  भारत
 सरकार

 वर्ष  1976  में  सोवियत  संघ  से  उबर

 चक  अगि  हो

 तो

 सतार  ताया  रा  हे

 रवा
 णज्य  मंत्रालय  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  चक ४ शरभ बर ७ उल (क) जी

 Rul

 ine  गैरान सोवियत  नायता  ES
 ont

 |  इसके

 SqTt  के  व्यापारिक  हित  में  नहीं  होगा  ।

 सामान्य  अरब  करेंसी

 3874.  थी  मधु द  स्वत  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 _
 क्या  प्रमुख  अरब  तल  निर्यातक  राष्ट्रों  के  तेल  एवं  वित्त  मंत्रियों की  कुवैत  में  1975

 में  हुई  बैठक  में  सामान्य  अरब  करेंसी  की  स्थापना  के  पहले  कदम  के  रूप  में  एक  नया  af

 बनाने  का  निर्णय  किया  गया  था  ;  और
 थ

 यदि  तो  सरकार  की  इस  पर  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  (attereit  सुशीला  :
 और

 का  निर्यात  करने  वाले  अरब  दों  के  संगठन  )  के  मंत्रियों की  परिषद  की  बैठक
 3-4  ह

 1975  को  कुबेर  में  हुई  थी  ।
 इस  बैठक  में  इन

 दे  हों  के
 संगठन  के  संयुक्त  उद्यमों  में  लगाई  जाने  वाली

 पूजी  का  हिसाब-किताब  रखना  क  लिए  का  एक  यूनिट  बताने  क  प्रश्न  पर  विचार  किया

 था  t
 बैठक

 में  यह
 निर्णय  किया  गया

 कि
 यह  सुझाव  संगठन

 के  सचिवालय  और  सदस्य  देशों  के

 सक्षम  प्राधिकारियों  के  पास  भेज  दिया  जाना  चाहिए  जिससे  इस  पर  और  आगे  विचार  किया  जा

 सके  |  यह  स्पष्ट  कर  दिया  गया  था  कि  ऐसी  मुद्रा  यू  निट  का  तल  के  मूल्यों  और  भुगतानों  से  किसी

 प्रकार का  कोई  संबंध  नहीं  होगा  |  इसके  अलावा  यह  भी  सं  केत  दिया  गया  है  fe  इस  मुद्रा  यूनिट

 का  इस्तमाल  मुख्य  रूप  से  अरव  पेट्रोलियम  इन्वेस्टमेंट  कम्पनी  की  पूजी  कौर  ओपेक
 तथा

 अन न्य
 on अरब  दों  की  संयुक्त  परियोजनाओं  की  पंजी  का  मूल्यांकन  करने  के  लिए  किया  जाएगा  ।  इस

 समय  सरकार  के  लिए  इस  प्रस्ताव  पर  कोई  टीका-टिप्पणी  करना  सम्भव  नहीं  है  ।

 शिमला  मं  हवाई  अड्डा

 3875.  को  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  शिमला  में  हवाई  अड्डे  के  निर्माण  की  योजना  में  अब  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 पेंशन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज
 :

 जसा  कि  30  1976

 क  दिए  गए  लिखित  प्रश्न  संख्या
 1506

 के
 उत्तर

 में  कहा  गया  एक  स्थान  चुन  लिया  |

 है
 nt f > ot

 पट्टी का टे तैयार की  जार  ORIG  HUE  LG  AD,

 परियोजना  रिपोर्ट  तैयार

 की

 जा  रही  है  जिसके  पूरा  हो  जाने  पर  अगली  कार्यवाही
 जाए
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 14  1976  लिखित  उत्तर

 पटाखों  का  निर्यात

 3876.  प्री  वसन्त साठ  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  पटाखों के  निर्माताओं  के  एक  प्रतिनिधि  मंडल  ने  अमरीका  को

 त्तीय  पटाखों  के  निर्यात  की  संभावनाओं  की  खोज  करने  के  लिये  हाल  ही  में  अमरीका  की  यात्रा  की

 थो ;

 यदि  तो  भारतीय  व्यापार  प्रतिनिधि  मंडल  की  यात्रा  के  क्या  परिणाम  निकले
 और

 )  क्या  पटाखों  का  निर्यात  प्रारम्भ  करने  के  लिये  एक  विशेष  अभियान  चलाया  गया  है
 गैर  गत  तीन  वर्षों  में  उसके  क्या  परिणाम  निकले

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  म  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  जी  att

 तथा  यात्रा  के  परिणाम  के  सम्बन्ध  में  प्रतिनिधि  मंडल  की  पोट  की  अभी  प्रतीक्षा

 की जा  रही है  ।  पटाखों  के  निर्यात को  बढ़ावा  दिया
 जा  रहा है

 ।

 Decline  in  Export  of  Handloom  Clothes

 3877.  Shri  C.  Dixit  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  stata:

 (a)  whether  the  export  of  handloom  clothes  has  declined  as  compared  to
 the  export  figures  of  1974-75;  and

 (b)  if  so,  the  causes  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath
 Pratap  Singh)  (a)  No,  Sir.  The  final  figures  regarding  the  exports  of  handloom
 goods  during  the  year  1975-76  are  not  yet  available.  The  estimated  figures  of  ex-
 ports  are  Rs.  154  crores  which  include  exports  of  gaments  of  the  value  of  Rs.  92

 85  against  the  exports  of  Rs.  105  crores  of  handloom  goods  during  the
 ‘year  1974-75  including  Rs.  50  crores  of  garments.

 (b)  Does  not  arise

 Availability  of  varieties  of  controlled  cloth

 3878.  Shri  M.  Daga:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased  to  state

 (a)  whether  there  are  only  one  or  two  varieties  of  controlled  cloth  avail- ‘able  as  a  result  of  which  this  cloth  has  no  sale;

 b)  if  so,  Government’s  reaction  thereto;  and

 (c)  whether  arrangements  are  proposed  to  be
 ma  de  by  Government  for

 increasing  the  varieties  of  controlled  cloth  ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath
 Pratap  Singh :  (a)  No,  Sir,

 (b)  and  (c):  Do  not  arise.
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 er  उत्पादों  के  म्यो ंमें  वृद्ध

 3879.  श्री  एस०  आर०  दामानी :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 हाल  के  सप्ताहों  में  फार्म  उत्पादों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ;

 (aq)  क्या  इससे  मुद्रास्फीति की  प्रवृत्ति  के  पुन  चालू  होने  की  सम्भावना है
 ;  और

 इस  प्रवृत्ति  को  प्रभावशाली  ढंग  से  रोकने  के  लिए  क्या  कार्यवाही
 की

 जा  रही  है
 !

 वित्त  मंत्री  सी०  :  24  1976  को  समाप्त  हुए  चार

 सप्ताहों  में  सभी  वस्तुओं  के  मूल्यों  के  सूचक  अंक  (1961-  62=100)  में  2.6  प्रतिशत

 को  वृद्धि हुई  जबकि  1975 की  इसी  में  1.  5  प्रतिशत क ी  वृद्धि  हुई  थी
 ।

 फिर  24
 1976  को  हुए  सप्ताह  का  सामान्य  जो  290.3 था  पिछले  वर्ष  के

 सूचक  फर्क  के  स्तर  से  6.  9  प्रतिशत कम  है  ।  यद्यपि खेती  से  पैदा  होने  वाली  कुछ  वस्तुओं के  मूल्यों

 में  वृद्धि हुई  लेकिन  अनाजों  के  अंक से  जिसमें  24  1976  को  समाप्त  हुए  चार

 सप्ताहों में  6  प्रतिशत की  कमी  हई  अभी  भी  गिरावट  की  प्रवृत्ति  का  पता  चलता  है
 ।

 इसे

 अवधि  मौसमी  कारणों  से  मूल्यों  में  जो  थोड़ी  सी  वुद्धि  हुई  वह  असाधारण  नहीं है
 और

 उसे

 मुल्यों  में  वृद्धि  की  प्रवृत्ति  नहीं  माना  जाना  चाहिए  ।

 कौर  खेती  से  पैदा  होने  वाली  वस्तुओं  के  मूल्यों  में
 जो  थोड़ी  सी  मौसमी घट  बढ़

 हुई  बचा  नहीं  जा  सकता  और  यहां  तक  कि  कुछ  वस्तुओं  के  मूल्य  मिर  रहे  हैं  जबकि  दूसरी

 झोर  कुछ  अन्य  वस्तुओं  के  मूल्यों  में  बुद्धि  हो  रही  है  ।  मुद्रा  संबंधी
 और  राजकोषीय कठोर  FT

 कृषि  संबंधी  और  औद्योगिक  उत्पादन  में  सरकार  के  पास  अनाज  के  बड़े  भंडारों  को

 देखते  हुए  और  जमाखोरीं  व  मुनाफाखोरी  के  खिलाफ  लगातार  अभियान  चलाए  जाने  के  कारण

 पुरी-पुरी  आशा  है  कि  वर्षों  में  मूल्यों  में  उचित  सीमा  तक  स्थिरता  आ  जाएगी  ।  फिर

 सरकार  स्थिति  पर  सावधानी  से  नजर  रखती  है  और  जब  जरूरी  होता  है  तब  स्थिति  को  सुधारने

 के  लिए  कारवाई की  जाती  है

 पो०  एल०  dsc  अंतगर्त  खाद्य  आयात

 3880.  श्री  सोमनाथ  चटर्जी  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  किं  :

 क्या  पी०  एल०  480  के  अन्तर्गत  अमरीका  से  खाद्य  सप्लाई  1972  में  रोक
 दी

 गईं

 थी  और  1975  में  फिर  से  शुरू  की  गई  ;

 यदि  तो  इस  बारे  में  1975  में  भारत  और  अमरीका के  बीच  हुए  समझौते  की
 क्  क्या  हैं  ;  अं

 पी०
 a

 के  क्या  कारण  हैं

 faa  मंत्री  श्री  सी  ०
 सुब्रहमण्यम  )  :  (=)  sft,  at  ।

 1975  में  जिस  उसकी  शर्तें  9  1975

 को  लोक-सभा  में
 अतारांकित  प्रश्न

 करार  पर  हस्ताक्षर
 किए

 गए

 सख्या  9363  के  उत्तर  संलग्न  )  में  बताई  गई  थीं
 ।

 (  सरका  :  का
 विचार  है  कि  देश  में  अनाज  का  काफी  बड़ा  भंडार  बताना  ओर  इस  प्रयोग

 जन के
 लिए  सभी  संभव  स्रोतों  कां  उपयोग  करना  आवश्यक  है

 |
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 फार  पीसਂ  कार्यक्रम के  अंतगर्त  अमरीका  a  गेहूं  का  आयात

 9363.
 श्री  उयोतिमंय बसु  :  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  कि

 क्या  अमरीका  भारत  को  फार  पीसਂ  कार्यक्रम  के  अन्तरगत  1280  लाख  डालर

 के  मूल्य का  8,00,000  टन  गेहूं  भेजने  पर  सहमत  हो  गया  है  ;  और

 यदि  तो  समझौते  की  शर्तों  का  ब्यौरा  कया  है
 ?

 चित्त  मंत्री  सी०  :  और  हां
 ।

 अमरीकी  कृषि  व्यापार
 सहायता  टाइटल  1  के  अन्तर्गत  8,00,000  की  टन  गेहूं/गेहूं  के

 आटे  के  आयात  के  लिए  भारत  सरकार  और  संयुक्त  राज्य  अमेरिका  की  सरकार  बीच  20

 1975  को
 एक  करार  पर  हस्ताक्षर  किये  गये  थे

 ।
 इस  वस्तु  का  जहाज  पर्यन्त  निःशुल्क  निर्यात

 मूल्य  1280
 लाख  डालर  होगा

 |
 भारत  द्वारा  इस  रकम  के  पांच  प्रतिशत  (64  लाख

 की  अदायगी  नकद  की  जायेगी  और  शेष  (1216 लाख  ऋण  के  रूप  में  होगी
 जो  10  वर्ष

 की  छूट  की  अवधि  सहित  40  की  अवधि  में  डालरों  में  चुकाया  जायगी  ।  इस  ऋण  पर
 की  दर  पहले  10 वर्षों में  2  प्रतिशत विधिक  और  शेष  30  वर्षों में  3  प्रतिशत  वार्षिक  होगी

 इस  करार  की  एक  प्रति  संसंद  के  पुस्तकालय  में  रख  दी  गयी  है
 ।

 रेशम  का  उत्पादन

 3881.  श्री  आर०  एन०  बमन  क्या  वाणिज्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 कया  यह  सच  है  कि  यद्यपि  देश  में  रेशम  का  उत्पादन  हो  रहा  परन्तु  विशेषकर

 म

 दत का  घात  टुकड़े  उत्पादन  भोर
 अन्य  रेशम  उत्पादक  राष्ट्रों  की  तुलना

 में  कम  है  ;

 क्या  लोरी डाइ नेशन  प्रक्रिया  के  माध्यम  से  वर्तमान  उत्पादन  दो  गना  हो  सकेगा

 क  ि  ध  क

 te  )  जी  हां वाणिज्य  मंत्रालय  म॑  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :

 कुछ  समय  में  ही  उत्पादन  को  दुगुना  करना  सम्भव  है  ।  en  निप  ton  ger

 दन
 के  लिये  एक  योजना  पश्चिम  जम्मू  तथा  कश्मीर

 और
 कर्नाटक  राज्यों  में  पहले  ही

 कवित  की  जा  रही  है  ।

 राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  आयातित  औषधियों के  फटकर  अल्प

 3882.  श्री  क्०  माला  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बनने की  कृपा  करेंगे  वि

 कपा  राज्य  व्यापार  निगम  के  माध्यम  से  अध  यतीत  कुछ  औ  ~~ fiz qT  की  लाभ  सीमा

 में  कमी  करने  का  फुटकर  मूल्यों  पर  भी  प्रभाव

 यदि  तो  किस  सीमा  तक  ?

 वाणिज्य  ware  मं  उपमंत्री  (=  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  at

 इस  समय  ब्यौरे  उपलब्ध
 नही ंहैं

 क्योंकि
 यह

 कटौती  भविष्य  में  लागू  होगी  ।  कटौती

 प्रत्येक  मद  के  बारे  में  अलग-अलग  जो  उसमें  भारी  मात्रा  में  प्रयुक्त  जीवन  &  परिमाण  पर

 निसार है  ।
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 भारतीय  स्कूटरों  को  विदेशों  म

 मांग

 3883.
 छी  पी०  ena

 क्य  aia  मंत्री  ae  बताने
 को  ज्ञ

 करेंग  फि

 का  भारत  में  बने  स्कूटरों  की  विदेशों  में  काफी  मांग  है  ;
 और

 '
 थ

 क

 (=)
 यदि  तो  किस-किस  देश  में  ?

 मंत्रालय  म  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  :
 व  जो  हाँ  ।

 मुख्यतः  gait  ats  इंडोनेशिया
 तथा

 थाईलंड  को

 विल हुए

 Profit  earned  by  hotels
 -

 3884.  Shri  Lalji  Bhai  :
 ased  to  state:

 Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil

 a

 be

 (a)  the  number  of  Five  Star  hotels  in  India  under  Government  mz
 ment  and  the  hotels  among  them,  which  earned  profits  during  the  years
 to  1975  together  with  the  year-wise  break-up  thereof;  and

 (b)  the  year-wise  break-up  of  the  profits  earned  in  Indian  currency  and  in

 foreign  exchange  ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pal  Singh):  (a)  There  are  3  hotels  in  India,  belonging  to  the  Indi
 Tourism  Development  Corporation,  a  public  sector  undertaking,  which  off
 srvices  and  amenities  of  the  S-star  deluxe  or  5-star  category.  All  of  these  ear

 थ

 net  profits  during  the  years  1973-74  and  1974-75  as  follows

 (RS.  in  lakhs)
 ह

 1973-74  1974-75
 —_—_—  न  oe  eee  oe

 थ

 Ashoka  Hotel  New  Delhi  44.94  §2  8  ,

 Akbar  Hotel,  New  Delhi  5.05  15

 ‘Hotel
 Ashoka,

 Banglore
 6.85  5.16

 —
 The  accounts  for  the  year  1975-76  have  yet  to  be  audited

 The  Hotel  Corporation  of  India.  a  subsidiary  of  Air  India,  also  owns  and
 perates  Centaur  Hotel  at  Santa  Cruz  Airport,  Bombay,  which  offers  servic

 and  amenities  of  the  5-star  category.  However,  the  hotel  was  fully  complet  दीपक

 If
 मिलती

 1976  and  its  accounts  for  the  year  1975
 76

 have  yet  to  be  finalised.

 (b)  The  break-up  of  the  profits  earned  in  India  currency  and  in  foreign
 exc  lange  is  not  feasible.  However,  the  foreign  exchange  earnings

 of  the  hotels

 of  ne  India  Tourism  Development  Corporation,  as  deposited  in  the  bank,  are  as
 fol

 1०
 रय  (Rs.  in  lakhs)

 1974-75  sy
 1973-74  ——_—=

 Ashoka  Hotel,  New w
 De wh  थ

 38 . 59  Oo
 95

 Akbar  Hotel,  New w  Delhi  18.79  27.93

 Hotel  Ashoka,  Banglore  9.95  12.93
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 बिहार a  लीड  बलों  की  शाखाय

 3885.  श्री  भोगेन्द्र  कया  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  बिहार  में  ल।ड  बंक  प्रणाली  का  जिलावार  और  बकवास  अद्यतन  ब्यौरा  क्या  है

 ब  )  बिहार  के  प्रत्येक  जिले  में  बैंक  की  कुल  कितनी
 शाखाएं  हूं  और  दर

 दरभंगा
 सीतामढ़ी  और  समस्तीपुर  जिलो  में  स्थापित  की  जाने  वाली  शाखाओं  समेत  उनके  नाम  क्या हैं और

 गत  तीन  वर्षों  में  इन  शाखाओं  में  कितनी  धनरा शि  जमा  हुई  तथा  इन्होंने  कितनी  राशि  वे  ऋण
 और

 उपर्युक्त  अवधि  में  उक्त  चार  नलों
 में  व्याप  र  कुल  कितने

 व्यक्तियों  को  बेक
 ऋण

 मिले  और  कुल  राशि  के  ऋण  दि  ae  और  निपटान  के  लिए  प्रत्येक  में  कितने  अः

 दन पत्र  विचाराधीन  हैं  ?

 राजस्व  और  बुकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )  :

 at  के  तथा
 बिहार

 राज्य  में  उनके  लीड  दायित्व  वाले  जिलों
 के

 नाम  अनुबन्ध  लय
 में  रखा

 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-10852/76]  में  प्रस्तुत  हैं  ।

 वाणिज्यिक sat  की  शाखाओ  की  संख्या  के  फिलैंडर  आंकड़  लय
 में  रखा

 देखिए
 संख्या  एल०  में  दिये  जा  रहे  जिन  स्थानों  में  ये

 शाखाएं
 अवस्थित

 हैं
 उनकी

 सुची  बनाई  जा
 रही  है  और

 सदन  के  पटल  पर  रख
 दी  जायंगी

 ।  रिज

 बेक  ने  सुचित  किया  है  कि  1976  के  अंत  की  स्थिति के  शाखाएं  खोलने  के  लिए

 बको  के  पास  बकाया  लाइसेंसों/आबंटन  पत्नो  की  संख्या  मधुबनी  के  लिए  8,  दरभंगा  के  लिए  6;

 सीतामढ़ी  के  लिए  5  और  समस्तीपुर के  लिए  7  थी  ।

 सीतामढ़ी  और  समस्तीपुर जिलों  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बक  की

 कुल  जमाओं  और
 vuraly afaat  की

 1973 और  1974  की  स्थिति  प्रदर्शित  करते

 बाला  ब्यौरा  नीचे  fear  जा  रहा  है  :--

 लाख  रुपयों

 कुल  जमाएं  कुल  afar

 जिले का  नाम  a  वता  ah  ey  Se  Pe  re

 दिसम्बर  दिसम्बर

 1973  1974  1973  1974

 1.  मधुबनी  205  291  26  26

 2  दरभंगा  753  845  151  222

 210
 ota
 31d  54  60 3.  सीतामढ़ी  ,

 437  90  89 4.  समस्तीपुर
 $$$

 335

 टिप्पणी  ;  यह
 ्  t  पुनर्गठित  जिलों  के  बारे  में  है  ।  1972  के  तुलनात्मक

 उपलब्ध  नहीं  हड

 2g
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 मधुबनी  और  समस्तीपुर  जिलों  में  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंकों

 के  बकाया  के  व्यवसाय  वार
 वर्गीकरण

 की  1973  और  1974 के

 अंत  की  स्थिति  अनुबन्ध  3  में  रखा
 गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी  ०-10852/76]

 मे ंदी  गयी  है  ।  आंकड़े  सुचित  करने  की  वर्तमान  प्रणाली  में  वाणिज्यिक  बैंकों  के  वीणा  राधीन
 दन  पत्तों  की  संख्या  के  बारे  में  आंकड़ों  का  संकलन  करने  की  व्यवस्था  नहीं  फिर  सरकारी

 क्षेत्र  के  बैंकों  को  यह  सलाह  दी  गयी  है  कि  वे  10,0001-  रुपये  से  कम  की  ऋण  सीमाओं  के

 दन  पत्तों  को  उनकी  प्राप्ति  से  साठ  दिन  के  भीतर  निपटा  देने  का  प्रयास  करें  ।

 श्रीनगर  से  तथा  विमान  टर्मिनल

 3886.  श्री  रामनगर  पासबान  :  पेंशन  और  नागर  विमान  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  श्रीनगर  में  एक  नये  विकास  विमान  टर्मिनल  के  लिए  कोई  योजना  बनाई
 और

 यदि  तो  इस  योजना  का  प्रस्तावित  व्यय  क्या  है
 ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :  और  हा ंध  श्रीनगर
 ई  अड्डे  पर  140.  53  लाख  रुपये क  ते  लागत  एक  नये  सिजल

 के  निर्माण  की  स्वीकृति  दे  दी  गयी  है  ।

 संयुक्त  अमरीका  द्वारा  भारत  को  पुनः  सहायता  जाना

 3887.  श्री  वाई०  ईश्वर  खड्ड  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  संयुक्त  राज्य  अमरीका  द्वारा  भारत  को  सहायता  देना  शीघ्र  ही
 पुनः  आरम्भ  होने

 की  सम्भावना  है  ;

 यदि
 तो

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  दोनों  देशों  के  बीच  कोई  बातचीत  हुई  है  और

 यदि  तो  उसके  क्या  परिणाम  निकले  ?

 faa  मंत्री  सी०  से  संयुक्त  राज्य  अमेरिका के  साथ  .
 1975 और  1976  रियायती  दरों  पर  अनाज  की  सप्ला  के  लिए  किए  गए  दो

 के  अमेरिका  द्वारा  भारत  को  फिर  से  सहायता  दिया  जाना  शुरू  करने  के  संबंध  में  हमें  कोई

 जानकारी  नहीं

 पटसन के  बारे  स  बंगलादेश के  साथ  समझोता

 3888.  श्री  ह  दं कर राव  सावंत :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  बंगलादेश  से  आयात  किये  जाने  वाले  कच्चे  पटसन  की  मात्रा  और  मूल्य  के  बारे
 में  और  बंगलादेश  को  नि  किये  जाने  वाले

 पटसन  उत्पादों
 की

 मात्रा  तथा  मूल्य  के  बारे  में  बंगला
 देश  सरकार  के  साध  कोई  समझौता  हो  गया  है  ;  और

 यदि  al,  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ?

 80
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 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  भारतीय

 निगम  ने  कुछ  कच्चे  पटसन के  आयात  के  लिये  बंगलादेश  पटसन  निर्यात  निगम  के  साथ

 ae  की  हूँ  ।  बंगलादेश  से  निर्यात  की  जाने  वाली  पटसन  निर्मित  वस्तुओं  की  कीमत  अथवा  मात्रा

 फके  सम्बन्ध  में  कोई  करार  नहीं  है  ।

 Tats  युवा  होस्टल

 3889.  श्री  एन०  Fo  चोरों  :  क्या  ager  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 att  कि  देश  में  ऐसे  पय  टक  होस्टलों/युवा  होस्टलों का  राज्य-वार  ब्यौरा  क्या  जिन्होंने  अपने

 वनों का  निर्माण  करने  के  लिये  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  केन्द्रीय  सरकार  से  अनुदान  प्राप्त  किये  हैं  ?

 पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  : केन्द्रीय  at

 के पेंट
 बं  गलों/युवा  होस्टलों

 के  राज्य  सरकारों  को  अनुदान  नहीं  देती  है  ;

 ag  कुछ  ऐसे  पर्यटक  बंगलों  तथा  युवा  हॉस्टलों के  निर्माण  की  लागत  का  खर्चे  वहन  करती  है  जिनका

 क्षेत्र  में  निर्माण  के  लिए  अनुमोदन  किया  गया  हो  ।  पिछले  दो  वर्षों  के  दौरान  जिन  पर्यटक

 बंगलों  तथा  युवा
 होस्टलों  निर्माण  पर  कार्य  जारी  उनकी  एक  सुची  नीचे  दी  गयी  है

 राज्य  केन्द्रीय यूनिट
 कार को  पड़ी

 3

 रुपयों

 1.  आंध्र  प्रदेश  नके  नके  10.35 पर्यटक
 वारंगल

 यह ी  8.  03

 युवा  हैदराबाद  4,  10

 गोआ  युवा  पणजी  08

 गुजरात  पर्यटक  पोरबंदर  10,  93

 युवा  गांधीनगर :  4.07

 हरियाणा  युवा  पंचकुला  5.71

 हिमाचल  प्र  देश
 3.  93 युवा  डलहौजी

 iy  धर्म  शाला  13,  327

 श  जम्मू और  कश्मीर  युवा  पटनीटॉप  3,  617

 7  केरल  युवा  त्रिवेन्द्रम  2,  857 *

 8.  मध्य  प्रदेश  e  युवा  भोपाल  4,  96

 महाराष्ट्र  युवा  औरंगाबाद  4.  00

 नएनए  pe
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 राज्य  यूनिट  केन्द्रीय

 कार  को  पड़ी

 कल  लागत

 रुपयों

 10  उड़ीसा  युवा  पुरी  5.41

 il  पजाब  पर्यटक  लुधियाना  10.  87

 युवा  अमृतसर  4.  05

 12  राजस्थान  6.  10 पर्यटक  जैसलमेर

 13  तमिलनाडू  पर्यटक  रामेश्वरम  7.76

 4,65* युवा  मद्रास  ,

 14  .  उत्तर  युवा  नैनीताल  3.  55.

 15  .  पश्चिम  बंगाल  पर्यटक  दार्जिलिंग  4.  85

 युवा  दार्जिलिंग  4.86

 ‘Het  प्रत्याशित  लागत--अंतिम  स्वीकृति  अभी  जारी  की  जानी  है

 *
 *पुनरीक्षित  प्राक्कलनों  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ;  निर्माण  में  विलम्ब  एक  एक  विवाद

 के  कारण  हुआ  ।

 श्रीमती  गायत्री  देवी  को  wren  बताओं  नोटिस  दिया  जाना

 3890.  श्री  Fo  :  क्यां  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  श्रीमती  गायत्री  देवी  और  जयपुर  परिवार  के  अन्य  सदस्यों  को  ८. ण
 आदेश  और  आयकर  कानून का  उल्लंघन  करने  पर  बताओं  नोटिस  दिया  गया  है  ;  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी
 :

 तथा  जयपुर  के  भूतपूर्व  शासक-परिवार  के  सदस्यों

 प्राधिकारियों  के  सहयोग  से  आय  कर  प्राधिकारियों  दवारा  तलाशी  लेने  और  माल  पकड़ने  की

 वालियां at  गयी  थी  ।  इन  कार्यवाहियों  के  आय  कर  विभाग  दवारा  4.  99  करोड़

 रु०  मूल्य  की  परिसम्पत्तियों पकड़ी  गयी  थीं  ।  माल  पकड़ने  की  कार्यवाही के  बाद  श्रीमती  गायत्री

 देवी  तथा  अन्य  लोगों  पर  आय  कर  नियमाबली  1962  के  नियम  1120  के  अधीन  नोटिस

 तामील किये  गये  थे  ।  आय  कर  अधिनियम
 _1961 की

 घारा  132  (5)  और/भथवा  132( 7)
 के  अन्तरगत  अपेक्षित  आदेश  जारी  किये  @  |

 wa pat  भी  जिस  मामले  में  आवश्यकता  पड़ती  सम्बंधित  व्यक्तियों  परम  गय  कर  अधि
 नियम  1961  के  अन्तरगत  विविध  कानूनी  नोटिस  तामील  किये  जा  ।
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 श्रीमती  श्री  भवानी  fag  और  श्री  जब  प्रत्येक  को  स्वर्ण  on ( frarae  )
 अधिनियम  1968  के  अंतगर्त  दो  बताओ  नोटिसਂ  जारी  किये  गये  एक  कारण  बत  वो

 नोटिस  का  सम्बन्ध  जयपुर  में  विभिन्न  स्थानों  से  लगाया  27  किलोग्राम शुदा  सोने  को

 वस्तुएं  तथा  चांदी  की  कुछ  सिक्के  स्वर्ण  अधिनियम  1968  के  अंतगर्त पकड़े

 जाने से  और दूसरे का  सम्बन्ध  जयपुर  के  मोती  डूंगरी  महल  के  सुरक्षित  कक्ष

 में  एक  गड्ढ़े  से  लगभग  888  किलोग्राम शुद्ध  सोने की  एवं  आभूषण  और  चांदी  के

 कुछ  सिक्के  उक्त  अधिनियम  के  अंतगर्त  पकड़े  जाने  से  है  ।  दोनों  कारण  बताओ  नोटिसों  में  उक्त
 तीन  व्यक्तियों  से  यह  कारण  बताने  के  लिए  पूछा  गया  है  कि  पकड़ी  गयी  वस्तुओं  को  स्वर्ण  (  नीचे

 अधिनियम की  धारा  71  के  अन्त मंत  क्यों  न  जब्त  कर  लिया  जाय  और  धारा  8  (1)  और

 8(3)  के  अधिलंघन  में  उक्त  वस्तुओं  को  कब्जे  में  रखने  अधिकार आदि  के  लिए  और  स्वर्ण
 अधिनियम की  धारा  16  (1)  के  अतिलंघन  में  घोषणा  नहीं  करने  के  बारे  उनमें से  प्रत्येक

 के  विरुद्ध  उक्त  अधिनियम की  धारा  74  के  अंतिम  त  दांडिक  कार्यवाही  क्यों  नहीं  की  जाय  ।  मामले

 न्याय-निर्णयाघीन  हैं  ।

 कपड़ा  उद्योग  के  लिय  दीर्घावधि  संस्थागत  वित्त  की  व्यवस्था

 4891.  श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  इंडियन  काटन  मिल्स  फेडरेशन  ने  सरकार  से  कपड़ा  उद्योग  के  आधुनिकीकरण
 के  लिये  दीर्घावधि  संस्थागत  वित्तीय  व्यवस्था  करने  का  अनुरोध  किया  है  ;  और

 यदि  तो  इस  पर  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  (at  विश्वनाथ  प्रताप  :  जी  हां  ।

 सरकार  इस  विषय  से  अवगत  है  और  स्थिति  का  सामना  करने  के  लिए  जो  भी  काबे
 -

 वाही  आवश्यक  समझी  जायेंगी  उसे  बह  करेगी  ।

 Flights  of  Air  India  to  Aastraiia

 3692.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Toarism  and  Civil
 Aviation  be  pleased  to  state  the  number  of  new  Jumbo  flights  made  by  Air--
 India  to  Australia  and  the  number  of  passengers  transported  since  the  introduc-
 tion  of  the  service  upto  March,  1976  together  with  the  statement  of  profit  or
 loss  in  this  regard ?

 Tke  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation,  (Shri  R.  J.  Bahadur);  With
 effect  from  29th  March,  1976,  Air-India  have  introduced  a  twice  weekly  Jumbo
 (Boeing  747)  service  to  Australia.

 The  number  of  passengers  carried  by  Air-India  to  Australia  since  the  in-
 troduction  of  their  services  to  Australia,  1.6.  from  5th  October,  1956,  are  giver
 below  :

 Year  a  4  to  31.3)  Number  of  passengers  carried

 1956/57  3397

 1957/58  7964

 1958/59  8647

 1959/60  6834
 ee  EASED!

 33

 LSS,NDJ76



 Written  Answers  May  14,  1976

 |  Year  Ato  31.3)
 Number  of  passengers  carried

 1960/61  लि  7256

 8490 1961/62

 1962/63  8603

 1963/64  14617

 1964/65  15739

 1965/66  18606

 26605 1966/67

 1967/68  36210

 1968/69  42520

 1969/70  45952

 1970/71  36858

 24288 1971/72

 1972/73  19591

 1973/74  21030

 |  शक्त iz  TA/75,  20936

 1975/76  33112  (Provisional)
 द

 The  Corporation’s  Profit  or  Loss  is’  determined  for  the  systém  as  a  whole
 and  not  in  respect  of  traffic  from  or  to  a  particular  country.  However,  in  order
 to  determine  the  performance.of  the  various  routes/regions,  the  revenues  earned ors  vet
 on  the  various  routes  and  by  the  regions  are  ascertainéd.  The  route-wise  revenue
 for:  passenger;  :scatgo;  mail  arid  excess’  baggage  ‘on  the  India/  Australia  route

 from  1970/  ह  onwards  is:given  below:

 ‘Earnings  before  Pool

 (Rs.  iti  crores)
 “4  a  a  Sa

 Year  Frequency  India/Australia  Route

 1970/71  Two/One  5.22

 1971/72  One  3.65

 1972/73  One  3.16

 1973/74  One  3.73

 1974/75  Two  4.68

 1975/76  Two  7.88

 (Provisional)
 a
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 For  the  ear  1970/
 i,  gtk

 more  than  six  months  of  the  year,  only  1  frequency
 operate  ea

 ०
 In  PR  ्  thie’  sécond  ‘frequency  ‘Was  jrestored  ‘but  the  opera-

 tions  to  Australia  कपि  suspended  during  the  period  of  Pilot’s  strike  lasting
 ‘over  months.

 According  to  the  system  developed  in  1972/73  for  the  purpose  of  internal
 कब

 the  route-wise  profitability,  after
 apportioning

 all  operating  costs

 fixed  as  well  as  cash),  for  the  India/Australia  route  is  given  below  from  1972/
 73  onwards

 (RS.  in  crores)
 me

 India/Australia
 rear  Operating  Revenue  Operating  Operating  Profit/

 after  Pool  Cost  (  loss) VIVO)

 3.31 1972/73  1V  (0.21)

 1973/74  3.72  3.91  (0.19)
 है. |  के  जद 1974/75

 1975/76  7.78  8.32  0.54)
 (Provisiona])

 **The  route-wise  profitability  was  not  ascertained  in  view  of  the  substantial
 non-operation  of  the  route  due  to  the  Pilot's  strike.

 जट  के  सामान  पर  अनस धान  तथा  उपकर  का  प्रस्ताव

 3893.  श्री  रानी  सेम  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  ब्रितानी  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  जूट  के  सामान  पर  अनुसंधान  तथा  विकास  उप-कर  को  जो  पहली  अप्रैल  को

 हुआ  था  बढ़ाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  उनके  मंत्रालय  के  विचाराधीन  है

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 क्या  ऐसे  प्रस्ताव  से  उत्पादक-लागत  में  वुद्धि  होगी
 ?

 वाणिज्य  संचालक  मं  उपमंत्री
 विश्वनाथ

 प्रताप  :  से  उद्योग
 तथा  अधिनियम  अन्तर्गत  बनाये  गए  नियमों के  अनुसार  1  art  1976

 अनुसंधान  तथा  विकास  के  लिए  पटसन  से  बने  माल  उपकर  लगाया  जा  रहा  है  जो  18

 वरी  1976  को  अधिसूचित किया  गया  था  ।  1-3-1976  से  एक  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  वैध

 निम्मलिखित
 विशिष्ट  दरें  भी  अधिसूचित  की  गई  थीं  «--

 क्रमांक  मद  प्रति  मे०  टन

 उपकर

 कालीन  अस्तर  a  e  6.  30  रु०

 ह  त  तथा  पटसन  कालीन  अस्तर  तथा  रुई  के  बारे

 :  >  .  4,  50  रु०

 और  मानें  .  3.75  रु०

 रुई के  बारे  के  e  2.  00  रु०

 इस  उपकर  से  उत्पादन  लागत  में  कोई  उल्लेखनीय  वृद्धि  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।
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 कच्च  माल  का  निर्वात  करने  वाल  बहुराष्ट्रीय  प्रश्ों  का  बनाया  जाना

 3894.  श्री  बालकृष्ण  बेन्कन्ना  नायक  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पेट्रोलियम  निर्यातक  देशों  के  संगठन  की  तरह  ऐसी  वस्तुओं  के  निर्यात  के

 जिनमें  भारत  को  अधिक  लाभ  हो  सकता  कच्चे  माल  का  निर्यात  करने  वाले  बहुराष्ट्रीय  म्र्प च्छ
 बनाने  की  संभावनाओं  का  पता  लगाया  गया  है  ;

 उन  वस्तुओं  का  पता  लगाया  गया  है  जिनके  लिये  इस  प्रकार  का  संगठन  बनाम

 जा  सकता  है  ;

 सरक।र  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  पहल  को  है  ;  और

 अब  तक  उसके  क्या  परिणाम  निकले  हैं  ?

 वाणिज्य  मन्त्रालय  a  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  जी  नहीं  ।

 ny
 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  पटसन  सिलों  में  आग  लगने  की  घटनायें

 3895.  श्री  दिनेश  भट्टाचार्य  :  क्या  वाणिज्य /  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गत  महीनों  में  पश्चिम  बंगाल  में  विभिन्न  पटसन  मिलो  में  आग  लगने  की  अनेक

 घटनाएं  घ  थीं  थीं  ;

 क्या  सरकार  ने  आग  लगने  की  इन  घटनाओ  के  कारणो  की  जांच  की  है  जिनके
 रामस्वरूप  उद्योग  को  गम्भीर  हानि  हुई  ;  और

 यदि  तो  जांच  प्रतिवेदन  की  मद्य  बातें  कया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  पश्चिम  बंगाल  सर

 कार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  पिछले  छः  महीनों  में  पटसन  मिलो  में  आग  की  कुछ  घटनाएं  हुई
 थीं ।

 तथा  पश्चिम  बंगाल  सरकार ने  6  1976  को  नेशनल  के fae  न

 2  मिल
 में  हुई  दुर्घटना  को  जांच  करने  के  1948  (1948  का  63)

 की  धारा  90  के  अन्तगंत  एक  सक्षम  व्यक्ति  को  नियुक्ति  के  है  ।  व्यक्तिਂ  के  निष्क  अभी
 उपलब्ध  नहीं  हुए  |

 उन  के
 हुए  वस्त्रों  तथा  ऊनी  वस्त्रों  के  लिए  क्रयादेश

 3896.  श्री  भाउसाहेब  घामकर  :  क्या  वाणिज्य  मंत्रो  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  ऊन  के  बने  हुए  वस्त्रों  तथा  ऊनी  वस्त्रों  का  कितने  कितने
 मूल्य का  निर्यात  किया  गया  ;  और

 इस  समय  ऊन  के  बून  हुए  बत्रा  के  लिए  कितनी  राशि  के  क्रय
 ~
 देश  हाथ  मे  है

 और  क्या  हाल  ही  में  कोई  क्रयादेश  सिले  है  arts गा गार  तो
 कितनी  राशि  क  ;
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 बाशिज्य  मंत्रालय  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :
 पिछले  तीन  वर्षों

 ऊनी  निटवियर  तथा  ऊनी  परिधानों  के  निर्यातों  का  मूल्य  नन् मो क्त  रहा  : ट

 --

 ) fata  सु

 उत्पाद  ह क  ि वि  ि  ि  ि  वि  याय  विवि

 1972-73  1973-74  1974-75

 1,801  2,000 (1)  ऊनी  निटवियर  1,638

 (2)  ऊनी  परिधान  130  90  223

 1975-76  में  उनके  नियति ति  का  अनन्तिम  अनमने  2,200  लाख  रु०  तथा  451  लाख  रु०

 |

 — - रुपया  मुद्रा  क्षत्र  तथा  सामन्य  मुद्रा  क्षेत्र  दोनो  A  लगभग  2,300  लाख

 ०  के  अ  डेर  हाथ  में  है
 ।  इनमें  से  सोवियत  संघ  को  पूर्ति  के  लिए  हाल ही  में  बुक  किए  गए  ast

 का  मलय  लगभग  2,200  लाख  रु०  है  |

 पश्चिम  एशिया  को  व्यापार  प्रतिनिधिमंडल

 करेंगे  कि 3897.  थो  हाजी  तुल फूल हक :  बाशणिज्य  मन्त्र  यह  बताने  की  कृपा व

 क्या  पश्चिम  एशिया के  अध्ययन  रे  के  लिये  fees  वाणिज्य  मंडल  द्वारा  प्रायोजित
 -aferq  एशिया  के  लिय ेव्यापार  प्रतिनिधिमंडल  को  वित्त  मंत्रालय  की  बाजर  विकास  निधि  से

 कोई  अनुदान  गया  था  ;  और

 क्य  उक्त  प्रतिनिधिमंडल  की  उपलब्धियों  के  बारे  में  सरकार  को  ब  णिज्य  मंत्रालय
 से  कोई  रिपोर्ट  प्राप्त

 वाणिज्य  मंत्रालय मਂ  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ॥

 बोन  टेक्नीकल  का  आय

 3898.  थी  विश्व नारायण  शास्त्री  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  बोन  टेक्निकल  का  आयात  करने  वाली  कम्पनियों
 के  नाम  क्या  क्या  ह ै;

 न
 oral

 द्वारा  इस  सामग्री  का  भाड़ा  सहित  fra  दरों

 पर  किया  जा  रहा  है

 वाणिज्य
 मंत्रालय में

 उपमंत्री  विश्वनाथ
 प्रताप  :  जहां  तक  संगठित

 क्षेत्र  का  संबंध  सेंसस  बेयर  1)  बैरोन  टेक्नीकल  का  अध्यक्ष  कर  रहे है  ।

 डी०  प्रति  कि०  ग्रा०  |
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 क  कार्यक्रम  की  कियान्विति  में  बैंकों  कां  योगदान af

 3899.  श्री  नारायण  चन्द  पराशर  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  अधिक  कार्यक्रम  की  क्रियान्विति  में  बैंकों  के  प्रभावकारी

 योगदान  के  लिये  कोई  व्यापक  योजना  बनाई  है  ;  और

 यदि  तो  उस  योजना  को  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या  है  ?

 राजस्व और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी  )
 और  20  सूत्री  आधिक  कार्यक्रम  के  अंतर्गत  समाज  के  कमजोर  वर्गों  की  सहायत  करने  के

 सरकारी  क्षेत्र  के  बको  के  प्रयत्नों  को  प्रभावकारी  दिशा  देने  और  राज्य  तथा  केन्द्र  सरकारों  करा

 किये  जाने  वाले  "err fear  और  प्रशसनिक  उपायों  के  साथ  समन्वय  करने  पर  सरकार  पुरा  ध्यान

 दे  रही  सरकारी  क्षत्र  के  बैंको  को  उच्चतम  स्तर  पर  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  कार्यक्रम  से  ला

 कवित  होने  वाले  सभी  वर्गों  विशेष  रूप  से  समाज  के  कमजोर  वर्गों  को  सहायता  देने  की

 नाएं  बनाएं  जिनमें  भूमिहीन  मुक्त  बंधुआ  अतिरिकत  भूमि  को  पाने  वाले  और

 अन्य  छोटे  और  सीमांति  हथकरघा  बुनकर  और  ग्रामीण  शिल्पी  आते  हैं  ।  ania  इस

 कार्यक्रम  के  अंतर्गत  आने  वाले  व्यक्तियों  के  विभिन्न  वर्गों  के  कई  उत्पादन  प्रयासो  के  लिए  उदार

 और  रियायती  शर्तों  पर  सहायता
 देने

 की  योजनाएं  बनाई
 हैं

 ।

 सोवियत  संघ  are  औषधियों  का  आयात

 3900.  श्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  की  कृपा  करेंगे  कि  ;

 क्या  सोवियत  संघ  ने  हमारे  देश  से  औषधियों  का  आयात  करने  की  पेशकश  की  है
 अं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हैं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag):  जी  हाँ  ।

 सोवियत  संघ  भारत  से  औषधियों  तथा  कलेजों  के  सबसे  बड़  आयातकों  में  से  एक  है  ।

 1975  के  दौरान  भारत  के  निर्यात  लगभग  5  करोड़  रुपये  के  सोवियत संघ  के  साथ  1976

 के  व्यापार  सुलेख  में  1976  के  दौरान  भारत  से  सोवियत  संघ  को  दवाइयों  व  भेषजों  तथा  उनके

 कच्चे  माल  के  अपेक्षाकृत  अधिक  निर्यातों  व्यवस्था है  ।  1976-80  की  अवधि  के  लिए
 15  अप्रेल  1976  को  हस्तान्तरित  भारत-सो  वियत  व्यापार  योजना  में  भारत

 से  इन  वस्तुओं  के

 निर्यातों  में  वृद्धि  की  भी  व्यवस्था  है  ।

 बंगलादेश से  मछलियों  के  आयात  के  लिए  समझौता

 3901.  थी  आर०  एन०  बमन  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  बंगला  देश  से
 मछलियों  का  आयात  करने  के  लिए  कोई  समझौता  हु

 ही यदि  तो  इस  समझते  की
 शू  क्या  हैं  ;  और

 क्या  मछलियों  के  आयात  से  बाजार  में
 यता  मिलेगी ?

 उनके  इस  समय  ऊंचे
 मूल्य  को  कम  करने  में  सहा*
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 वाणिज्य  मन्त्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  जी
 1976  में  नई  दिल्‍ली  में  हु  ई  भारत-बंगला  देश व्याप।र  वार्ताओं  के  दौरान  यह  सहमति

 हुई  कि
 :

 (1)  भारत  1976  के  दौरान  3.  5  करोड़  रु०  की  मछली  का  आयत  करेगा  |

 (2)  दोनों  देशो  को  संविदा कारी  एजेंसियां  कीमत  तथा  खरीदी  जाने  वाली  मात्ना  बातचीत

 द्वारा  तय  करेंगी  ।

 आयत  से  स्थानीय  बाजार  में  मछली  की  कीमतें  स्थिर  होने  की  है  ।

 काली  faa  प्राधिकरण  :  को  '  स्थापना  किया  जाना

 3902.  श्री  करके  जाज  वाणिज्य  मंत्री  यह  बीतने  की  कृपा  करेंग  कि :

 क्य  काली  मिर्चें
 के

 बारे
 में  हुई  अन्तर्राष्ट्रीय

 विचार-गोष्ठी  ने  क।ली  मिर्च  उत्पादक

 देशो ंमें  काली  fast  प्राधिकरण  राष्ट्रीय  स्तर  की  एजेन्सियों  की  करने  की  सिफारिश

 की  है  ;  और

 यदि  at,  तो  इस  पर  सरक।र  के  क्या  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में
 उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :

 जी  हां  ।  सिफारिश

 में  परिषद  तथा  एस  फेडरेशन
 जैसे  अभिकरण  भी

 शामिल

 थे

 मतला  निर्वात  साधन  कोलोन  द्वारा  प्रायोजित  अंतर्राष्ट्रीय  गोष्ठी  मान

 1976
 q) War ieee

 |  इस  अवस्था में  यह  कठिन  है  कि  इस  प्रस्ताव  पर  AIT Ea र  की  क्या

 दर्पा  होगी  |

 सब्जियों  का  निर्यात

 3903.  श्री  एस०  सी ०  सामन्त  :  वय  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 कौन-कौन  सी  सब्जियों  का  किन-किन  देशों  को  यति  किया  जा  रहा  है  ;

 क्या यहू  सावधानी  बरतो  जाती
 है

 कि  इस  निर्यात  से  अन्तरिक  उपभोक्ता  प्रभावित

 नहों  ;  और

 गत  फोन  वित्तीय  व  ै  में  कितनों  विदेशो  zat  को  अंय  हुई
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  (=a  विश्वनाथ  प्रताप  (  सब्जी  उत्पादों  की

 निम्नलिखित  मदों  का  निर्यात  मुख्य  रूप  से  प्रत्येक  अग  दिखे  गये  देशों  को  किया  जा  रहा ——  ——

 —
 मद  देश  का  नाम

 क  क
 अचार  तथा  चटनी  स०  to  अमरिका  मसकते

 तथा  सऊदी  अरब  ।

 डिब्बा  बंद  सब्जियां  cag  तथा  संयुक्त  अरब-असरात  |

 निजीकृत
 प्याज  संयुक्त  राज्य  सोवियत  पश्चिम

 जमती  तथा  MAT aT  ।

 निजीकृत  aaa  संयुक्त  राज्य  कनाडा  तथा  हंगरी  ।
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 सब्ज  उत्पादों  के  निर्यातों  की  मात्रा  कुल  उत्पादन  को  देखते  हुए  नगण्य  अतः  इस

 कार  के  निर्यातों  से  स्वदेश  उपभोक्ता  पर  प्रभाव  नहीं  ।

 सब्ज  serial  के  निर्यातों  से  कमायी  गई  विदेश  मुद्रा  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  —reae

 1973-74  क  e  e  के  171.  44  लाख  रुपये

 1974-75  e  327. 99  लाख  रुपय

 1975-76  क  269,  63  लाख  रुपय

 नही ं)

 Jate  Industry

 3904.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  Government  have  under  consideration  any  plan  f  U  1  bringing
 -about  improvement  in  and  expansion  of  jute  factories  with  a  view  to  increasing
 jute  trade;

 (b)  the  places  where  jute  industry  is  functioning  satisfactorily  at  present;
 and

 (c)  whether  new  jute  factories  are  proposed  to  be  set  up  in  private  and

 public  sectors  and  if  so,  the  locations  thereof  ?

 The  Deputy  Minister  im  the  Ministry  of  Commerce,  (Shri  Vishwanath
 Pratap  Singh)  :  (a)  to  (c)  There  is  a  proposal  to  partially  bridge  the  gap  between
 the  existing  installed  capacity  and  the  likely  demand  at  the  end  of  Fifth  Plan

 period  by  modernisation,  provision  of  balancing  equipment  and  marginal  expan-
 ‘sion  of  spinning  capacity  of  the  existing  jute  mills.  Dispersal  of  the  Industry  in  the
 entire  jute  growing  area  will  cause  some  locational  advantages  of  cheaper
 raw  materials.  Government  have  already  approved  establishment  of  eight  new
 units,  While  one  unit  each  in  Assam,  Bihar,  Orissa  and  Tripura  are  being
 set  up  in  the  Public  Sector,  one  unit  each  in  Andhra  Pradesh  and  Meghalaya
 is  likely  to  be  in  Joint  Sector  and  one  unit  in  Assam  will  be  in  Cooperative
 Sector.

 Crists  in  Tea  Plantation

 3905.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Commerce  be

 pleased  to  state  :

 (a)  whether  some  tea  plantations  in  the  country  are  facing  crisis:  at

 present;

 (b)  whether  main  reason  therefor  is  that  plants  in  these  tea  plantations
 are  old  and  good  quality  tea  is  not  produced  there  and  if  so,  the  number  of
 those  plantations  which  are  more  than  20  years  old  and  do  not  produce  good
 quality  tea  in  adequate:  quantity;  and

 (c)  whether  it  is  proposed  to  supply  good  quality  plants  to  such  tea
 plantations  through  research  centres-and  if  so,  the  number  of  research  centres
 functioning  at  present  and  the

 time.
 by  which  replantation  will  be  done?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh)  (a)  and  (७)  :  There  are  over  13,000  tea  estates  covering  an  area  of  3,60,000
 hectares.  As  on  31-3-71,  an  area  of  2,45,000  hectares  was  covered  by  bushes
 over  20  years  in  age.  Of  this,  nearly  half  of  the  area  contains  bushes  over  50
 years  in  age.  Economic  life  of  a  tea  bush  is  estimated  to  be  in  the  region  of
 30  years.  Quality  of  tea  does  not  solely  depend  on  the  age  of  a  bush.
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 (c)  There  are  two  main  research  centres—~one  in  North  East  India  at

 Tocklai  Jorhat,  Assam  and  the  other  in  South  India  at  Cinchona  in  Tamil
 Nadu.  There  is  also  a  small  tea  research  centre  at  Palampur  in  Himachal
 Pradesh.  The  scientists  in  tea  research  centres  are  engaged  among  other  things.
 in  evolving  improved  varieties  of  planting  materials,  Tea  estates  use  these  better

 varieties  of  planting  materials  as  mother  bushes  and  multiply  them  in  their
 own  tea  estates,  Tea  Board  also  has  two  clonal  multiplication  centres  in  South
 India  for  supplying  improved  planting  material  to  small  tea  growers.  Financia!
 assistance  for  undertaking  replantation  is  also  provided  by  the  Tea  Board
 under  its  Tea  Plantation  Finance  Scheme  and  Replantation  Subsidy  Scheme.

 an  annual  rate  of  2%  of  tea Though  replantation  is  a  continuous  process,
 area  is  considered  optimum

 Loan  Advanced  by  Nationalised  Banks  to  Unemployed  Engineers  in

 Madhya  Pradesh

 13906  Shri  Hukam  Chand  Kachwai  Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state

 (a)  the  amount  of  loans  advanced  to  the  unemployed  engineers  by  various
 branches  of  the  nationalised  banks  in

 Madhya
 Pradesh  from  1974  upto  March,

 3976;  and

 (b)  the  number  of  engineers  whoSe  applications  for  loans  are  still  pending?

 Minister  of  State  in  Charge  of  Deptt.  of  Rev.  and  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee)  :  (a)  (b)  Banks  do  not  maintain  separate  statistics  relating
 to  advances  to  ‘unemployed  Usually,  unemployed  engineers  seek  bank
 assistance  for  self-employment  ventures.  in.  such  Sectors.as  small-scale  industry,
 small  business  and  professional  and  self-employment  ventures.  Data  regarding
 public  sector  banks’  advances  to  these  sectors  in  Madhya  Pradesh  as  at  the  end
 of  June,  1974  and  June,  1975  are  set  out  in  the  Annexure

 The  present  system  of  data  reporting  does  not  provide  for  compilation  of
 data  relating  to  the  number  of  pending  applications  with  commercial  banks  Pub-
 lic  sector  banks  have,  however,  been  advised  to  endeavour  to  secure  disposal  of

 10,000 f-  within small  loan  applications  involving  credit  limits  of  less  than  Rs
 a  period  of  sixty  days  of  their  receipt

 STATEMENT
 Public  Sector  Banks,  advances  10  Smaill-  Scale  Industries,  Small  BySiness

 and  professional  and  Self-employed  Persons  in  the  State  of  Madhya  Pradesh.
 lakhs  of

 Rupees)

 June,  1974
 June,  1975.

 Sector  No.  of  ‘Amount  of  Amount
 A/cs  Outstanding  A/cs.  Outstanding

 3  4  5

 Small-Scale  tndustries.  के  1672  2436:  38  8613  2754.  66
 Professional  and  Staff-employed
 persons  6609  115.03  7450  129.98
 ‘Small  Business  4976  67.43  7140  84.22

 NR
 *No.  of  units
 Data  are  provisional
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 -  इंडियन  एयरलाइंस  तथा  नागर-विमानन  विभाग  दारा  विमानों  की

 खरीद

 3907.  श्री सी०  के०  RTA  :  क्या  पर्यटन  और  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  किः

 उन  विदेशी  कम्पनियों  के  नाम  कया  हैं  जिनसे  गत  तीन  व  ह  में  एयर  इंडियन

 एयरलाइंस  तथा  नागर  विमानन  विभाग  ने  विभिन्न  प्रकार  के  वि  मा vs  घणा प  a4  t ह ैब  मानों  के  फालतू  पुर्जे

 ऐसी  खरीदों
 का  मूल्य  कितना है

 क्या  भारत  में  इन  कम्पनियों  एजेण्ट/प्रतिनिधि  हैं  ;  और

 (7)  यदि  तो  तत्संबंध  ब्यौरा  कया

 पेंशन
 और  नागर

 विमानन  मंत्री  राज  :
 से  अपेक्षित  सूचना

 दिखाने  वाला  विवरण  संलग्न  है  ।  में  रखा  गया  ।  देखिए  संख्या  एल०  ठी  ०-10853/

 76-]

 fata  स्वामित्व  वाले  चाय  बागानों  राष्ट्रीयकरण

 3908.  श्री  ato  जना वनम  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उन्होनें  स्पष्ट  रूप  से  कह  दिया  है  कि  सरकार  का  देश  में  विदेशी  स्वामित्व  वाले

 चाय  बागान  का  राष्ट्रीयकरण  करने  का  कोई  विचार  नहीं  हैं  ;

 क्या  केरल  सरकार  का  इस  आशय  का  एक  विधेयक  केन्द्रीय  सरकार  के  अनुमोदन
 के

 लिए  विचाराधीन  पड़ा  है  ;  और

 यदि  तो  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  :  जब  तक  विदेशी

 चाहे  के  चाय  के  उत्पादन  में  लगी  हों  अथवा  चाय  के  विपणन  तथा  निर्यात  में  लगी  इस

 ढंग  से  कायें  करती  जो  हमा रे  राष्ट्रीय  हितों  तथा  नीतियां  के  अ  रूप  तब  तक  सरकार  का

 उनको  इस  देश  से  बाहर  निकालने  का  कोई  el  नहीं  है  ।

 तथा  मामले  पर  राज्य
 रों

 के  साथ  पराग्वे  करके  अभी  भी  विचार  किया

 जा  रहा  हैं  |

 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  उत्पादकों से  खरीदी  पई  रांड़

 3909.  सी०  जनार्दन :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  कपा  करेंगे  :

 क्या  राज्य  व्यापार  निगम  ने  उत्पादकों  से  उन  के  पास  मौजूद  भारी  स्टाक  की  तुलना

 में  अब  तक  कम  माता  में  रबड़  की  खरीद की  है  ;

 यदि  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  हू  ;  और

 इससे  रबड़  के  मूल्य  स्थिर  करने  में  कहां  तक  सहायता  मिली  है  ?
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 ne  ल्‍एएस्‍एल्‍एएएल्‍यएਂ

 To  Tror  (73ITO  Fer). वाणिज्य  मंत्रालय  a  उपमंत्री  (=t  fa  चावला  अटा न  पल  +  ya  (7  )  राज्य  व्यापार

 निगम  ने  निर्यात  के  लिए  उपजकर्ताओ  से  2,000  मे०  टन  प्राकृतिक  रबड़  खरीदा
 € a

 जिससे  देशी

 प्राकृतिक  रबड़  की  मात्रा  कम  करने  तथा  उससे  इसकी  कोमतों  में  गिर/वट  की  दर  पर  नियंत्रण  रखने

 में  सहायता  मिली
 है  ।

 अमरीका  को  निर्यात  विषय  पर  गोष्ठी

 3910.  चौधरी  राम  प्रकाश  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  पह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 प्राथमिकताओं

 के  सामान्य  कते  पद्घति  के  अन्तगेंत  अमरीका  को  निर्यात  विषयक
 गोष्ठी  में  तरजीह  शतक  का  पूर्ण  लाभ  उठाने  के  लिए  दीर्घावधि  आधार  पर  नीति  निर्धारण  की

 आव
 शिरकत  पर  बल  दिया  था  और

 तुगलकाबाद  )
 में  स्थल  पत्तन  की  शी  धन  स्थापना  करने  का

 सुझाव  दिया  जिससे  उत्तरी  क्षेत्र  के  निर्यातकों  को  लाभ  होगा  ;  और

 यदि  at,  तो  सरकार  की  उस  क्या  प्रतिक्रिया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  संयुक्त
 राज्य  यूरोपीय  आर्थिक  जापान  और  आस्ट्रिया  की  सामान्य  अधिमान  प्रणाली

 पर  हाल  ही  में
 सेमिनार  हुए  |  इन  सेमिनारों  में  दीर्घावधि  आधार  पर  निर्यात  अवसरों

 का  अधिकाधिक  उपयोग  करन  की
 नीति  ते

 तयार  करने  की  जरूरत  पर  बल
 दिया

 गया  ।  सेमिनारों

 में  उद्योग  द्वारा  कतिपय  सुझाव  रखे  गए  जिनमें  निर्यात  के  लिए  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  अपेक्षित

 कच्चे  माल  तथा  मशीनों  के  arara  की  व्यवस्था  करना  और  दल्ली  के  निकट  स्थल  पत्तन  की  स्थापना

 के  सम्बन्ध  में  शीघ्र  निर्णय  लेना  शामिल  था  |  सरकार  द्वारा  1976-77  की  आधथात-व्यापार  नीचे

 लग  होती  में  निर्वात  उत्पादन  के  लिए  अपेक्षित  कच्च  माल  के  उदार  आयात  के  लिए  व्यवस्था  कर

 गई  है  ।  जहां  तक  दिल्‍ली  के  निकट  स्थल  पत्तन  की  स्थापना  के  प्रश्न  का  सम्बन्ध  है  इस  मामले
 पर  विचार  हो  रहा

 है  ।

 पटसन  उत्पादकों  के  लिए  उचित  मलय  सुनिश्चित  करन  के  लिए  कार्यवाही

 3911.  समर  गह  :
 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  उन्हों  ने  कलकत्ता  में  अपने  हाल  के  एक  वक्तव्य  में  कहाँ  था
 कि  पटसन

 मित्रों के  मालिक  जानबूझ  कर  पटसन
 उत्पादकों

 को
 पटसन  के  उचित

 दृश्य  से  वंचित we
 रहे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  तथ्य  क्या  और

 पहचान  उत्पादकों  को  पढ़ सम  का  उचित
 मुल्य  सुनिश्चित करने  के  लिए  सरकार ने

 कार्य कही  की  है
 .?

 वाणिज्य  मंत्रालय
 म  उपमंत्री

 a

 प्रताप  fag):  तथा  कलकत्ता  में

 seas
 1976  को

 हुई'पठसन  वस्तुओं  की  की.उदघाटत  बठक  में  वाणिज्य

 इस  बात  पर  खेद  प्रकट  किया  था  कि  पटसन  मिलों  ने  कभी  भी  महसूस  नहीं  किया
 fe

 पटसन  उपसकर्ताओं  को  हयात  कीमत  सुनील  on  नेक
 असत  ली  मे

 कील
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 a

 सरकार  द्वारा  उठाये  गये  कदमों  में  थे  शामिल  कच्चे  पटसन  के  लिए  न्यूनतम

 कानूनी  कीमत  में  उत्तरोत्तर  बुद्ध  उपजकर्ताओं  के  हितों  की  सुरक्षा  करने  के  भारतीय

 बयान  निगम के  कार्यकलापों  की  स्थापना एवं  विनियमित  बाजारों  की  स्थापना

 कर्ताओं
 को

 ऋण  सुविधाओं  का  तथा  मिलों  द्वारा  खरीद  के  न्यूनतम  स्तर  सुनिश्चित
 करना तथा  घरेलू  कीमतों  को  स्थिर  करने  के  लिए  निर्यात  प्राधिकृत  करना  ।

 बढ़े  हुए  काम  को  निपटाने  के  लिय  बंक  कमंचारियों  को  प्रोत्साहन

 3912.  थी  नारायण चन्द  पराशर  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  स्वच्छ  ।  प्रकटन  योजनाओं  के  अन्तर्गत  खाते  खोले  जाने  से  काम  बढ  जाने

 की  स्थिति  से  निकलने  के  लिए  बैंकों  ने  अपने  कम  चोरियों  को  कोई  प्रोत्साहन  देने  की

 घोषणा  की  है  और

 यदि  हां  तो  बैंकों  द्वारा  दिये  गये  इन  प्रोत्साहनों  की  संक्षिप्त  रूपरेखा  क्या

 राजस्व  और  बुकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी  )
 :  और

 प्रकटन  योजना  के  अंतगर्त  कर-अदायगी  और  जमाएं  स्वीकार  करने  के

 लिए  प्राधिकृत  राष्ट्रीयकृत  बैंकों  ने  सचित  किया है  कि  इस  कारण  बढ़े हुए  काम  को  पुरा

 करने  के  लिए  उन्हों  ने  अपने  कर्मचारियों  को  अप रिहा यं  होने  पर  यथावश्यक  सर्वोपरि  भत्ते  के

 अलावा  और  कोई  विशेष  प्रोत्साहन  नहीं  दिया है
 ।

 Opening  of  Banks  in  Rural  Areas  of  Hoshangabad  and  Indore  Divisions  ef
 Madhya  Pradesh

 3913.  Shri  G.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  State  the
 number  of  banks  opened  in  rural  areas  of  Hoshangabad  and  Indore  Divisions  in
 Madhya  Pradesh  during  1975  and  the  number  of  banks  proposed  tu  be  opened
 there  during  1976?

 The  Minister  of  State  in  Charge  of  Deptt.  of  Rev.  &  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  Reserve  Bank  of  India  has  reported  that  during  the  calendar
 year  1975  commercial  banks  opened  2  rural  branches  in  Hoshangabad  Division
 and  7  rural  branches  in  Indore  Division  of  Madhya  Pradesh.  Upto  the  end  of
 March  1976,  1  more  rural  branch  was  opened  in  Hoshangabad  Divisiun.  It  has
 also  been  reported  that  at  the  end  of  March  1976,  the  number  of  licences/allot-
 ments  pending  with  the  banks  for  opening  rural  branches  was  6  in  the  case  of

 Hoshangabad  Division
 and  13  in  the  case  of  Indore  Division.

 Opening  of  Regional  Rural  Banks  in  Madhya  Pradesh  During  1976

 3914.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state  the
 number  of  regional  rural  banks  proposed  to  be  opened  in  Madhya  Pradesh  in
 1976?

 The  Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Rey.  &.  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  In  Madhya  Pradesh,  one  Regional  Rural  Bank  was  set  up
 on  January  20,  1976  with  its  area  of  operation  covering  the  districts  of  Hoshanga-
 bad  and  Raisen.  At  present  data  are  being  collected  in  requisite  proforma  evulved
 by  a  sub-committee  set-up  by  the  Steering  Committee  on  Regional  Rural  Banks
 to  ascertain  the  best  locations  jn  the  country  which  would  satisfy  the  criteria,
 viz.,  the  areas  with  adequate  potential  for  agricultural  development  but  with
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 inadequate  coverage  by  the  commercial  banks  and  the  co-operatives,  for  the  set-

 ting  up  of  a  chain  of  Regional  Rural  Banks  by  the  end  of  March,  1977.  As

 such,  it  is  difficult  to  forecast  at  this  stage  how  many  Regional  Rural  Banks  will
 be  opened  in  Madhya  Pradesh  in  1976.

 Leans  by  Nationalised  Banks  to  Industrial  and  Agricultural  Sectors  in

 Madhya  Pradesh

 3915.  Shri  G.  C.  Dixit:  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased  to  state:

 (3)  whether  nationalised  banks  have  given  any  loan  to  the  industrial  and
 agricultural  sectors  in  Madhya  Pradesh  during  the  past  six  months;  and

 (b)  if  so,  the  percentage  of  the  loan  given  to  the  agricultural  sector  of  the
 State  ?

 The  Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Revenue  &  Banking  (Shri
 Pranab  Kumar  Mukherjee):  (a)  &  (b)  The  public  sector  banks  (including
 nationalised  banks)  have  been  advancing  loans  to  various  sectors  of  the  economy
 including  agriculture  and  industry  Data  relating  to  advances  for  the  period  asked
 for  and  the  percentage  of  loan  given  to  agricultural  sector  is,  however,  not
 available.

 Particulars  of  advance  to  agriculture  and  small  scale  industries  by  the  public
 sector  banks  in  Madhya  Pradesh  outstanding  as  at  the  end  of  June  75,  (latest
 available)  are  as  under ;

 के  एव
 (
 Amount

 in  lakhs  of  Rs.)
 ae

 No.  of  Acsounts  Amount  Outstanding:
 ना

 Agriculture  1  24,879  3306.2

 Small  Scale  industries  8,613  2754.7

 (Figures  provisional)

 Value  of  Government  and  RBI  Notes  in  Circulation

 3916.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Fimance  be  pleased’
 to  state  :

 (a)  whether  by  the  amendments  to  the  Reserve  Bank  Act  in  1956  and  1957,
 the  provision  for  40  percent  gold  deposit  and  60  percent  securities  for  printing
 and  circulation  of  bank  notes  was  substituted  by  provision  of  gold  deposit  of
 115  crores  of  rupees  and  securities  worth  400  crores  of  rupees  on  the  basis  of
 the  then  prevailing  prices  and  available  assets,  treating  these  amounts  as  minimum
 reserve;  and

 (b)  if  so,  the  number  and  value  of  Government  of  India  and  the  Reserve
 Bank  notes  in  circulation  at  present.

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi)  :
 (a)  The  amendments  to  the  Reserve  Bank  of  India  Act  in  1956  and  1957
 abandoning  the  proportional  currency  reserve  system  and  substituting  it  by  a
 reserve  of  fixed  amount  of  gold  and  foreign  exchange  were  based  on  the  require- ments  of  the  country’s  economic  development,  necessitating  expansion  of  cur-
 rency.  The  minimu  m  currency  reserve  is  now  fixed  at  Rs.  200  crores,  of  which  at
 |  east  Rs.  115  crores  shall  be  in  gold  coin  and  gold  bullion.

 45.
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 (b)  The  number  and  yalue  of  Government  of  India  and  Bank  notes  in

 circulation  at:the  end  of  December,  1975  were  as  under.  —

 Prices  Value  in  RS.

 Govt. of  India  Re.  1/-  notes  2,93,35,  13,000  12,93,35,13,000

 Bank  Notes  3,92,60,69,000  63,06,32,30,000

 Loan  Given  to  Industrial  Units  by  IFC

 3917,  Dr.  Laxinarayan  Pandeya;  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to

 state:

 (a)  the  number  of  industrial  units  given  loans  by  the  Industrial  Finance

 Corporation  so  far  and  the  amount  of  loan  given  to  them;

 (b)  the  number  ‘of  industrial  units,  out  of  them
 set

 up  in  backward  areas:

 at  10

 (c)  their  number  in  Madhya  Pradesh  and  Rajasthan  and  the  amount  of  Joan
 given.  to  them  ?

 The  Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Rev.  &  Banking  (Shri  Pranab

 Kumar  Mukherjee):  (a)  to  {c)  The  required  information  is  as  under

 —  (Amount  in  Rs.  in  crores)

 Loans  sanctioned  Loan  sanctioned  by  the  Industrial
 Finance  Corporation  since

 —~
 inception  in  July  1948  to  31-3-76

 No.  of  projects  Amount

 ——  nl
 T [0  all  borrowers  445.78 (a)  703

 (b)'  Out  of  (a)  above,  to  industrial  projects
 224  149.95 located  in  notified  backward  districts/areas.

 10)  Out  of  (a)  aboye,  to  industrial  projects  located.
 in  the  State  of

 (0
 |
 Madhya  Pradesh  15  9.56

 (6)  (5.61)

 di)  Rajasthan  17  11.86

 (8)  (6.08)

 Note.—The  figures  in  brackets  denote  the  number  of  projects  located  in  the  notifi-
 ed  backward  districts/areas  and  the  loan  assistance  sanctioned  them.

 Tea  Prodaction  in  South  India

 3918.  Dr.  Laxminarayan  Pandeya:  Will  the  Minister  of  Commerce  be

 pleased  to  state:

 (a)  whether  tea  production  in  South  India  has  been  adversely  affected  this

 year  due  to  drought;

 (b)  if  so  the  estimated  fall  in  tea  production  in  this  region  this  year;  and

 (c)  the  production  figures  for  1974-75
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 The  Dep  Minist
 Pratap  Singh):  (a)  Yes,  Sir.

 the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwam  atta

 (b)  Produetign  +  during  January to,  March  1976.  95;  $6.45 mk  gs.  compared  to  any  ing  the
 showing  decline  by  5.81  mKgs.

 -orresponding  period.  last  year,-thus
 tis  difficuf  t  to  project..a  correct  estimate  for. the  whole  year  based  on  the  pro  duction  of  tea  in  the  first  three  months  of  the

 year  only.

 (c)  Total
 m.kgs.  in  1975  .

 production  in
 South  India  was  99.67  mkgs.  in  1974  and  106.64

 Air  Accidents
 3919.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  पांडा  and  Civil

 Aviation  be  pleased  to  state  ::

 (a)  the  success  achieved  so  far.in  identifying  the  causes  of  aircrashes
 taking  place  due  to  bad  weather  as  also  the  measures  taken  to  check  them;  and

 (b)  whether  technical  requirements  in  this  connection  have  been,  met  or
 co-operation  of  some  countries  sought,  indicating  the  names  of  those  countries ?

 The  Minister  of  Tourism  and.  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur):  (a)  Inves-
 ligation  into  the  circumstances  and  causes  of  accidents  which  have  occurred
 during  the  period:  January,  1970  to  April,  1976  established  that  in  only  four
 accidents  weather  was  a  contributory  cause.  In  order  to  minimise  problems
 due  to  weather,  the  following  measures  have  been  taken:

 (i)  All  aircraft.  engaged  .in.  scheduled  ‘flights  ‘are  fitted  ‘with  radars  to  detect
 the  in-flight  weather  conditions  ‘thus  avoid  as  far’.as  possible
 thunder  storms.

 (ii)  Equipment  for  making  Runway  Visual  Range  observations  is  provided
 at  the  four  international.  airports.

 (iii)  whether  minimas  have  been  laid  down  and  also  operational  control
 is  exercised  by  the  Airline  ope:  rators  over  their  services  ‘in  accord-

 ance  with  instructions  issiied  by  t  he  Director  General  of
 Civil

 Avia-

 tion.

 (iv)  ‘Visual  approach  slope  indicator’  are  being  ‘installed  progressively  at

 all  major  airprots,  as  a  landing  aid  to  aircraft.

 (b)  Except  for  purchase  fro  m  abroad  (Denmark)  of  technical  equipment
 ruments  for  measuring  cloud  height  and like  Ceilograph,  Skopograph,  etc.  (inst

 Runway  Visual  Range)  which  are  not  in  digenously  manufactured,  there  has  been

 no  need  to  seek  the  co-operation  of  other  countries

 Export  of  Fruits

 3920.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Commerce  be  pleased

 to  state:
 Se

 (a)  whether  th  wile  ह ere  is  a a  proposal  to  increa  ae  the  xport  of  Papaya  and  other

 fruits;

 (b)  if  so,  the  names  of  the  countries  to  which  these  will  be  expor  ted;  and
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 (c)  the  foreign  exchange  earnings  expected  from  the  export  of  Papaya:  and
 other  fruits  during  1976-77?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Commerce  (Shri  Vishwanath  Pratap
 Singh):  (a)  The  main  fresh  fruits  exported  presently  are  Mangoes,  Bana-
 nas  and  Pineapples.  Some  small  quantities  of  Papayas  have  been  exported.
 Constant  efforts  are  being  made  to  increase  export  of  fresh  fruits  including
 Papaya.

 (b)  Main  destination  and  likely  to  be  Gulf  countries.  U.K.  and  East.
 European  countries.

 (c)  The  export  target  for  bananas  and  mangoes  for  1976-77  are  Rs.  120
 lakhs  and  Rs.  200  lakhs  respectively.  No  separate  targets  for  Papaya  and  other
 fruits  haye  been  fixed.

 Development  of  Tourist  Centres

 3921.  Shri  Bhagirath  Bhanwar:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civit
 Aviation  be  pleased  to  state:

 (a)  whether  a  State-wise  list  of  the  proposed  new  tourist  centres  has  been:

 prepared  and  if  so,  the  broad  outlines  thereof;  and

 (0)  the  names  of  tourist  centres  proposed  to  be  developed  on_  priority
 basis  in  the  coming  years ?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pal  Singh)  :  (a)  and  (b)  The  development  of  tourist  centres  in  the
 Central  Sector  is  not  taken  up  on  State-wise  basis,  Places  are  selected  for  deve-

 lopment  on  the  basis  of  their  existing  or  potential  attractions  for  tourists,  easy
 accessibility,  availability  of  basic  infrastructure  such  as  water  and  electrc  supply.
 etc.  The  pattern  of  development  of  tourist  centres  in  the  Central  Sector  in  the

 coming  years  will  be  based  primarily  on  the  pattern  adopted  dufing  the  Fourth
 Five  Year  Plan.  The  emphasis  in  the  Fifth  Five  Year  Plan  will  be  on  the  deve-

 lopment  of  (i)  tourist  infrastructure  (accommodation  and  transport  facilities),
 disbursement  of  loans  to  private  entrepreneur  as  supplementary  finance;  (ii):
 beach  and  mountain  resorts  such  as  Kovalam,  Goa  and  Gulmarg  and  (iii)  the-

 development  of  selected  centres  of  archaeological  and  historical  importance.

 न्यायालयों  मं  तस्कर  के  अनिर्णीत  area

 3922.  सरदार  स्वर्ण सिह  सोनी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ::

 देश  के  न्यायालयों में  तस्करी  के
 10  वर्ष

 से  अनिर्णीत  पड़े  मामलों  की  संख्या  कितनी

 है  ;

 न्यायालयों  मामले  के  निपटाने  में  विलम्ब  किए  जाने  के  क्या  कारण  है  ;

 अ

 उनके  शीघ्र  निपटान  के  लिए  सरकार का  क्या  कायंवाही  करने  का  विचार है

 और  क्या  भविष्य  में  तस्करी के  मामले  निपटाने  के  लिए  कोई  समय  सीमा  निर्धारित

 का  विचार  है  ?

 48
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 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्यमंत्री  wea  कुमार  सूचना

 एकत्र  की  जा  रही  है  भर  सदन  की  मेज  पर  रख  दी  हाशमी  ॥

 और  विलम्ब के  मुख्य  कारण  यह  है
 :  न्यायालयों द्वारा

 किये  जाने  वाले  काम

 की  बहुत  अधिक  मात्रा  अभियुक्त  और  गवाहों का
 पेश  नहीं  बार-बार  स्थगन  आदेश

 अन्तरिम  आदेशों  के  विरुद्ध  उच्च  न्यायालयों  में  पुनरीक्षण  याचिकाओं  का  दायर

 जाना  तथा  कार्यविधि  सम्बन्धी  अन्य  कारण  ।  विशेष  न्यायालय  स्थापित  करने  और

 आधिक  अपराधों  के  मू  कदमों  के  सम्बन्ध  में  एक  सं  शोधित  कार्यविधि  लाग  करने  के  प्रश्न पर  सक्रिय

 रूप  से  विचार कर  रही  है  ।  कार्यवाही के  स्वरूप को  देखते  हुए  ऐसे  मामलों  के  निपटाने  के  लिए

 कोई  समय  सीमा  निर्धारित  करना  संभव  प्रतीत  नहीं  होता  ।

 Loans  Advanced  by  Nationalised
 Banks  to  Smali  and  Cottage  Industries

 in  Madhya  Pradesh

 3923.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Finance  be
 pleased  to  state:

 (a)  the  amount  of  loans  advanced  by  nationalised  banks  to  smal]  indus-
 tries  and  cottage  industries  in  Madhya  Pradesh  from  1973  to  1975  indicating
 the  district-wise  figures  of  the  loans  given  ;  an

 (b)  the  number  of  applications  received  for  these  loans  and  the  number
 of  the  applications  pending  consideration  after  the  disbursement  of  these  loans?

 The  Minister  of  State  in  charge  of  Deptt.  of  Rev.  &  Banking  (Shri  Prana
 Kumar  Mukheriee)  :  (a}  The  district-wise  information  regarding  advances  to
 small  scale  industries  in  Madhya  Pradesh  as  at  the  end  of  December,  1973  and
 December,  1974  available  in  respect  of  scheduled  commercial  banks  as  a  whole,
 is  set  out  in  the  annexure  {Placed  in  Library,  See  No.  L.T.  10854/76].

 (b)  The  present  system  of  reporting  does  not  provide  for  compilation  of
 data  regarding  number  of  applications  received  afid  those  pending  considera<
 tion  with  the  commercial  banks.  Public  sector  banks  have,  however,  been
 advised  to  endeavour  to  secure  disposal  of  small  foan  applications  involving
 credit  limits  of  less  than  Rs.  10,000  within  a  period  of  sixty  days  of  their
 receipt.

 यूनिट टू स्ट  आफ  इंडिया  के  यूनिटों  की  बिक्री  स्थगित  करना

 3924.  श्री  एम०  आर०  दामानी  :  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  यूनिट ट्रस्ट  आफ  इण्डिया के  यूनिटों  की  बिक्री  स्थगित कर  दी  गई  है

 यदि हां  तो  इसके  कारण  क्या  है  ;  और

 बिक्री ग्नू  कब  आरम्भ की  जाऐगी  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  :  जी  हां

 और
 केपिटल  यूनिट  स्कीम  पहली  जनवरी  1976 से  शुरू  की  गई  है  थी  i

 चूकि  इसका  उदेश्य  यह  है  कि  इस  स्कीम  के  अंतगर्त  जो  यूनिट  खरीदें  जाये  उनकी  कीमत  बढ़ती

 स्कीम से  जितनी  रकम  उपलब्ध  होती है  उसे  कुछ  खास-खास  उद्योगों
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 ate में  हो  लगाना  होता  है
 वाकर  Y Wag  बताए

 बर  पूंजी  का  aaa  करने  की  जरूरत

 इसलिए  यूनिट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया ने
 अस्थायी

 तौर  पर  इस  स्कीम  को  स्थगित  कर  दिया  है
 ।

 इस  स्कीम  को  फिर  से  शूरू  करने  पर  यथासमय  विचार  किया  जाएं  जो  और  बातों को  साथ-साथ

 क
 काफी  माता  में  उन  शेयरों  के  मिलने  और  बाजार  की  बेहतर  स्थिति पर  निर्भर  करेगा  जिनकी  कीमत

 बराबर  बढ़ती  रहती  है  ।  इस
 स्कीम

 के
 अंतगर्त  यूनिट  धारी  1976 से  अपने  यू  नोटों  क

 ह  तत्कालीन  पनप  भग
 मुल्यों  पर  पुनीत  आफ  इण्डिया

 के  हाथ  बेच  सकेंगे ।

 यूनिट  टेस्ट  आफ  इंडिया  के  कपिल  यूनिटों की  fast
 ्

 3925.  श्री  एस०  आर०  दामाणी
 :  कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 तीन  वर्षों  में  यू  निट  ट्रस्ट  आफ  इण्डिया के  यूनिटों  की  कूल  कितन  ही
 बिक्री  हुई ;

 ह

 गत

 कुल  कितने  व्यक्तियों  ने  ये  यूनिट  खरीदें
 और

 उन्हों  ने  कितनी  पूंजी  लगाई  ar  कुल

 की  का  वें  फितर

 ae

 है
 यूनिटों  की  राशि  के  प्रयोग  सम्बन्धि  ब्यौरा  कया  है

 ?

 faa  मंत्रालय  म उपमंत्री  सुशीला  :  और
 केपिटल

 स्कीम  पहली  1976  को  शुरू  की  गई  थी  और  21  1976 को  अस्थायी  रूप  से

 इसका  कार भार  बन्द  कर  दिया  गया  था  ।  इस  स्कीम के  अधीन  16,699  आवेदनों  के  अन्त

 7  .  30
 करोड  रुपये  के  मूल्य  के

 केपिटल
 पू  निट  बेचे  गए

 ।
 केपिटल  यूनिटों  के  अं  कित  मूल्य  का  लाभ

 95  प्रतिशत  भाग  व्यक्तियों  ने  खरीदा
 ।

 यू  निट
 के  1975-76

 के  पहली  जुलाई  1975 से  27
 1976 तक  कुल  16.92  करोड़  रुपये  के  यू  निट  बेचे  गए  और  इस  21  अप्रैल

 1976  तक
 केपिटल  यू  निट

 स्कीम  के  अधीन यू  निटों  की  जो  बिक्री  हुई  वह  यूनिट

 के  अधीन  27.0  1976
 तक  1975-76 के

 दौरान  हुई  यूनिटों  की  बिक्री का  43.  1

 प्रतिशत थी  ।

 केपिटल  स्कीम  1976 से  शेयरों  आदि  में  अब  तक
 .83  करोड़  रुपये की  रकम  प्राप्त  हुई  है  जिसमें से  2.  ली  न  Gee

 द् rag  और  शेष  4.  50  करोड़  रुपये  की  रकम  मांग  मुद्रा  और  थोड़े  नोटिस  पर  दिए
 ac tr  ami  के  लिए  उपलब्ध है

 Purchase  of  Cotton  by  National  Textile  Corporation

 3926.  Shri  Hukam  Chand  Kachwai:  Will  the  Minister  of  Commer  e  be
 leased  to  state:

 a

 (8)  whether  National  Textile  Corporation  has  purchased  a  large  quantity
 cotton  from  Madrya  Pradesh  on  credit  and  if  so,  the  quantity  of  cotton  pur-  e

 the  firms  from  which  the  cotton  was  purchased;

 chased  from  the  firms  from  1973  to  1975  year-wise  indicating  the  names

 (b)  after  what  time  the  payment  in  respect  of  the  cotton  purchaesd
 edit  was  made  and  the  amount  thereof  outstanding  at  present;  and

 (  है  whether  it  is  a  fact  that  payment  of  the  arrears  to  the
 cotton  ‘sellers

 is  made  by  the  Officers  only  after  taking  commission  from
 them  i in  a  clandes-

 tine  manner
 ?

 ्
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 1898  लिखित  उत्तर

 The  Dep  Minister  in  the.  of  Commerce  (Shri  Vishwanath
 Pratap  Singh) १  (a)  to  (c)  The  information  ‘is  ‘being  collected

 and  will
 be-laid

 en  the  Table  of  the  House.

 ब्रिटिश  एयर का पट  कारपोरेशन  द्वारा  भारत  को  विमान  का  बिक्री

 3927.  श्री  स०  क०  चन्द्र पन  :  क्या  पर्यटन  आर  नागर  दिखाने  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार ने  ब्रिटिश  एयरक्राफ्ट  कारपोरेशन  द्वारी  भारत  al  विमान की  बिक्री

 के  के  बारे  में  जांच  करने के  लिए  एक  जांच  समिति  वियुक्त  करने का  निर्णय  लिया है
 जौर

 यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी तथ्य  क्या  है  ?

 पालन  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  )  नही ं।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 भारतीय  आ  धागे  चुननिवाणि  निगत  से  प्रधानता  पान  वाले  रुगण/बन्द  हुए  एकक

 3528.  शो  जून  कया  वित्त  मंत्री  ag  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि
 :

 ऐसे  राजग  अथवा  बन्द  हो  चुके  औद्योगिक  एकककों  के  नास  क्या  हैं  जो
 भारतीय

 औद्योगिक  पुर्ननिर्माण  निगम  से  सहायता  पाने  के  '  पश्चात्‌  आर्थिक  दृष्टि  से  सुदूर  हुए  है ं;

 और

 उक्त  एककों  के  प्रबन्ध  पर  कितना  धन  व्यय  हुआ  और
 रुपयों  में  उनके  उत्पादन  का

 मूल्य  क्या  था  ?

 राजस्व  ऑर  ब्र किर  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब
 कुमार  मुखर्जी

 )  :  भारतीय

 औद्योगिक  पुर्ननिर्माण
 निगम  fro  ने  निम्नलिखित  जिन  14  औद्योगिक  ual  को  सहायता

 दी  ag
 के

 दौरान  नकदलाभ  होने  की  सूचना  दी

 है  ।

 तड़ित  एप् लायें सिर  एण्ड  इक्विपमेंट  प्राइवेट  लि ०

 इण्डो-जापानी  इंडस्ट्रीज  लि
 ०

 आर०  कठ  केमिकल्स  इंडस्ट्रीज  लि०

 बंगोदय  काटन  मिल्स  लि०

 प्रीति  पेपर  बोड़े  मिल्स  प्राइवेट  लि  ०

 इण्डिया  मशीनरी  प्राइवेट  लि०

 कन् टेन सं  एण्ड  वालों  लि ०

 गणेश  फ्लोर  मिल्स  Ho  लि०

 जी०  Zo  आर०  कम्पनी  प्राइवेट  लि०
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 लाए एएए

 10.  अमृतसर  शुगर  face  कम्पनी  ro  (areata  afr)

 11.  यंग  इण्डिया  काटन  मिल्स  प्राइवेट  लि०

 12.  बंगाल  केमिकल  एण्ड  फार्मेस्यू  टिकल  लि०

 13.  सिटी  स्टोरेज  सप्लाई  प्राईवेट  लि  ०

 14.  ऊपर  इंजीनियरिंग  लि०

 उपर्युक्त क्रम  संख्या  5  पर  उल्लिखित  dad  प्रीति  पेपर  ale  मिल्स  प्राइवेट  लिमिटेड
 का

 पुननिर्माण कर  दिया  गया  है  और  इसने  निगम  की
 ओर

 बकाया  राशि  अदा  कर
 दी

 इन  14  एककों  द्वारा  कामगारों और  अन्य  कर्मचारियों के  वेतन
 और

 मजदूरी  पर  1974  जून  1975
 वर्ष  के  दौरान  वहन  किया  जाने  वाला  कुल  प्रभार  594.84

 लाख  रुपये  सूचित  किया  गया  है
 ।  उसी  अवधि  में  इन  एककों के  उत्पादन का  कुल  विक्रय  मुख्य

 5099.32  लाख  रुपये  आंका  गया  है  ।

 पटना  में  रक्षा लखा  नियंत्रक  के  कार्यालय  के  लिए  भवन  निर्माण

 3929.  ैं  रामावतार  शास्त्री  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  पटना  में  रक्षा  लेखा  नियंत्रक  के  मुख्य  कार्यालय  के  लिए  कबायली  भवन  के
 निर्माण  सम्बन्धी  प्रस्ताव  के  शीघ्र  ही  स्वीकार  किए  जाने  की  सम्भावना है  और

 यदि  तो  भवन  के  कब  तक  पुरा  होने  की  सम्भावना  है
 ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  रोहतगी )  :  पटना  में  रक्षा  लेखा  नियंत्रक
 के  कार्यालय  के  भवन  निर्माण  के  लिये  बिहार  सरकार  से  तीन  एकड़  भूमि  1973 में  प्राप्त
 की थी  ।  उस  भूमि  खण्ड  के  अधिकतर  भाग  पर  अनाधिकृत  लोगों का  wae  कब्जा होने  के  कारण

 राज्य  सरकार  खाली  भूमि का  कब्जा नहीं  दे  सकी  ।  इसी  बीच  में  आर्मी  इंजीनियरों ने  उस  भूमि
 पर  कार्यालय

 भवन  बनाए  जाने  के  सम्बन्ध  में  कुछ

 तक  नीक

 कठिनाइयां  बताई  हैं

 ।  किसी  दुसरे
 स्थान  पर  कार्यालय  भवन  के  निर्माण  का  प्रस्ताव  सरकार  के  विचाराधीन

 उपर्युक्त  और  नये  कार्यालय  भवनों  के  निरमाण  पर  लगातार  qrafeaayt  को
 देखते

 इस  समय  यह  कहा  नहीं  जा  सकता  कि  भवन  का  निर्माण  कब  आरम्भ  होगा  ।

 पुर्तगाल  को  निर्यात

 3930.  श्री  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे कि

 क्या  पुर्तगाल को  काफी  का  निर्यात  करने  के  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप
 अ द  दिया  गया

 यदि
 ar

 1976
 के  दौरान  पूर्तगाल  को  प्रत्येक  मद  की  कितनी  कितनी  arar

 का निर्यात किया  जाना

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :
 पुर्तगाल

 को

 चीनी  तथा  काफी  के  नि  करने  की  किसी  लपटाया  oY  अभी  तक FEMI का  अभा  तक  आ ay

 गया  |
 यतीम  स्प  नहीं  दिया

 पश्न  चहा  Sod  |
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 14  1976
 यस  लिखित

 उत्तर

 राम  के  कोड़े

 3931.  श्री  आर०  एन०  बमन  :  कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  यद्यपि  पश्चिम  बंगाल  अपने  रेशम के  उत्पादों के  लिए  परम्पराओं

 में  प्रसिद्ध  है  तथापि  वहां  हाल  ही  में  रेशम  के  कीडों  के  पालन  के  परिणाम  उत्साहवर्धक  नहीं

 रहे  हैं  ;

 क्या  जम्मू  तथा  काश्मीर  के  भूखंडों  में  जापानी  कीडों  के  पालन  के  लिए

 ल
 बहुत  ही  अनुकूल  है

 ;  और

 यदि  तो  क्या  ऐसे  अन्य  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  कोई  राष्ट्रीय  सर्वेक्षण  किया

 मया  है  जहां  जापानी  रेशम  के  कीलें  पाले  जा  सकें  और  इस  किस्म  का  उत्पादन  बढ़ाने  के

 लिए  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  है  जो  विदेशी  मुद्रा  के  asta  के  लिए  बहुत  अच्छा  साधन  सिद्ध

 हो  सकता
 है  !

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वास थ  प्रतापसिंह  नहीं  ।

 जी  हां  ।

 ऐसे  अन्य  क्षेत्रों का  पता  लगाने  के  लिए  prays  रेशम  बोर्ड  ने  एक  सर्वेक्षण  किया  है  जहां

 जापानी  रेशम  के  कीड़े  पाल  जा  सकते  हैं  ।  जापानी  रेशम  कीडों  की  जातियां  तथा  संकर  जातियां

 पश्चिम  बंगाल  तथा  जम्म  व  कश्मीर  क  पहाड़ी  क्षेत्रों  में  उन्हीं  तरीकों  पर  पाली  जा  रही  हँ  जिनकी

 सिफारिश  समय  समय  पर  भारत  में  आय  जापानी  विशेषज्ञों  ने  की  थी  ।  पश्चिम  बंगाल  सरकार

 ने  एक  करोड़ रु०  की  अनुमानित  लागत  से  पहाड़ी  क्षेत्रों  के  लिए  एक  विकास  कार्यक्रम  शुरू  किया
 है  ।  जम्मू  व  कश्मीर  सरकार  के  पांचवीं  योजना  के  कार्यक्रम में  150 टन  उच्च  ग्रेड  के  कच्चे

 रेशम के  उत्पादन  के  लिए  4.  5  करोड़  रुपये  के  परिव्यय  की  व्यवस्था  है  |

 Setting  up  of  a  Tourist  Service  Centre  at  Mahishi  (Bikar)

 3932.  Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the
 Minister

 of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state:

 (a)  whether  Government  propose  to  set  up  a  Tourist  Service  Centre  under
 the  Central  Tourism  Department  in  Mahishi,  District  Saharsa,  Bihar;  and

 (b)  if  so,  when?

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pal  Singh):  (a)  There  is,  at  present,  no  proposal  in  the  Cen  tral  Sector to  set  up  a  Tourist  Service  Centre  in  Mahishi,  District  Saharsa,  Bihar.

 (b)  Does  not  arise.

 Collection  under  Small  Savings  Scheme

 3933.  Shri  Chiranjib  Jha:  Will  the  Minister  of  Fin ब 11६. wy a
 nea  .06  pleased  to.  state the  state-wise  amount  of  small  savings  collected  throu

 offices  during  the  financial  years  1974-75  and  1975-76  ?
 gh  rural  and  urban.  post-
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 The  Deputy  Minister  in  फिर  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohotgi) :
 A  statement  giving  the  required  information  is  laid  on  the  Table  of  the  House.

 [Placed  in  Library,  See  No.  According  to  indications  available,
 net  collections  during  1975-76  (upto  February  1976)  compare  favourably  with

 figures  for  the  corresponding  period  of  1974-75,

 Hotel  Projects  in  Bihar

 3934.  Shri  Chiranjib  Jha  :  Will  the  Minister:of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state  the  number  of  hotel  projects  in  Bihar  for  which  credit  has
 been  given  so  far  under  the  Hotel  Development  Loan  Scheme  together  with  the
 amount  of  credit  provided ?

 The  Minister  of  State  in  the
 Minisiry

 of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pal  Singh):  One  hotel  project  in  Bihar  namely  Clarksਂ  of
 M/s  Bihar  Hotels  Limited  has  been  granted  a  loan  of  Rs.  37.00  lacs  under  the

 Hotel  Development  Loan  Scheme.
 been  disbursed.

 Out  of  this,  a  sum  of  25.00  lacs  has  already

 पंजाब  में  विभिन्न  विकास  कार्यों  के  लिए  बाजा  र  से  ऋण

 5935.  थ्रो  रघुनन्दन  लाल  भाटिया
 :  a  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  पंजाब  सरकार  ने  विभिन्‍न  विकास  कार्यो  के  लिए  बाजार  से  ऋण  प्राप्त  करने  हेतु
 रिजर्व  बैंक  आफ  इण्डिया  से  अनुरोध  किया  था  ;  कौर

 यदि  हां  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया  है  ?

 वित्त
 मंत्रालय  में  उपमंत्री  (atte  सुशीला  :  पंजाब  सरकार  1976

 77%  ,  भारतीय  ford बैंक  से  निम्नलिखित  बाजार  ऋणों  के  fan  अनुरोध  किया  था

 13:71 (1)  राज्य  acre

 4.40 (2)
 राज्य

 य  बिजली  ate

 uz
 (3)  |  जाब  वित्त  निगम  2.20

 (10  प्रतिशत  अतिरिक्त  रकम  की

 (10 3  पास  रखने  की  अनुमति

 (a)

 भारत  सरकार  योजना  आयोग और  भारती  »
 feat

 बक
 के  परमं

 से  1976-
 77.0  में  ,  पंजाब  के  लिए  निम्नलिखित  बाजार  ऋण  कार्यक्रम  ae  किया

 (wets  रुपये
 (1)  राज्य  सरकार  5.  50

 (2)  राज्य  बिजली  5.50

 Fog
 बैंक  sor  चित्त  नियम  के  लिए  बाजार  ऋ  की  रकम  के  बोरे

 मैं  अभी  नीति  य
 नहीं
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 रुई  सत्यों  को
 स्पाई  बनाना

 3936.  को  एन०  Ai<o  Tafa

 को  अरविन्द  एम०  पटेल

 क्या
 वाणिज्य

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  इण्डियन  काटन  मिल्स  फेडरेंशन  ने  रूई  के  मूल्यों  को  स्थिर  करने  की  कार्यवाही

 करने  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  सें  अनुरोध  किया  है  ;  wk

 यदि  तो  सरकारे  ने  उस  पर  क्या  निर्णय  किया  है
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपबंधों  विश्वनाथ  «प्रताप  fag):  जाँ  हां  ।

 सरकार  स्थिति से  अवगत  है  और  जो  भी  कार्यवाही  आवश्यक  जाएगी  उस

 वहू  करेंगी  |

 इडियन  एयरलाइंस  की  कानों  का  रह  किया  जाना

 3937.  श्री  एन०  आर०  बे कारिया

 श्री  अरविन्द  एम०  qa

 क्या  पर्यटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  1974-75  के  दौरान  इण्डियन  एयर  द्वारा  रद  की  गई  उड़ानों का  ब्यौरा

 क्या  श

 उन्हें  te  किये  जाने  के  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  उन  उड़ानों को  पुनः  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  है
 ?

 पर्यटन  और
 नागर  जिलानी  मंत्री  राज

 Age) ¢ Tet ATT  aw ()

 और  विमानन

 ईन्धन  के  मूल्य  में  वुद्धि  के  परिणामस्वरूप  अत्यधिक  वृद्धि  के  कारण

 इण्डियन  एयरलाइन्स  के  लिए  18  ग  व तम  सारणी  में  16  शहरों  के

 लिए  विमान  सेवाएं  बन्द  करना  आवश्यक हो  गया  ।  इसके  विजयवाड़ा  के  लिए  भी
 विमान  सेवाओं  को  1  1974  से  बन्द  कर  दिया  गया  ।  बन्द की  गई  विमान  सेवाओं  के

 ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  |

 1  1975  से  लागू  शीतकालीन  समय-सारणी  पोरबन्दर  तथा  रायपुर

 लिए  विमान  सेवाएं  चालू  कर  दी  गई  ।  केशोद  तथा  विजयवाड़ा  के  लिए  भी  शीघ्र  ही  विमान

 सेवाएं  चालू  करने  का  प्रस्ताव है  ।

 विवरण
 11111

 वे  शहर  जिनके  लिए  सेवाओं  को  बन्द  वे  सेवाएं  इन  शहरों  को
 कर  दिया  गयां

 प्राधा
 जोड़ा  गया

 खेवाई
 कलकता /  /

 खोर वाई  ।

 कैलास शहर |
 कला सश हूर  J

 केशों
 ,  ..  बम्बई/कंशोद/पोरबन्दर

 पोरबन्दर

 33.
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 ee  all

 बे  शाहर  जिनके  लिए  सेवाओं  को  बन्द  वे  सेवाएं  जिनसे  इन  शहरों  को

 कर  दिया  गया  जोड़ा  गया

 कूच  बिहार  कलकत्ता/कच  बिहार

 बम्बई /  नासिक

 बम्बई  /  इन्दौर

 कांडला  बस्बई/जामन ग  र/कांडला/  भुज

 कलकत्ता  पटना

 10  इलाहाबाद  दिल्‍ली/कानपुर/इलाहाबाद नाबाद

 11  मुजफ्फरपुर  मुजफ्फरपुर/पटना/  रांची

 12  रूरकेला  कलकत्ता  रांची/रूरकेला अकेला

 13  रायपुर  रायपुर  /नागपुर/भो पाल

 14  जमा  कपूर  मप्र

 15  रगन  कलकत्त  /  ष्न ट्

 16  पन्त नगर  दिल्‍ली

 17  विजयवाडा
 कलकत्ता/भूवनेश्व विशाखापत्तनम

 || |
 a  ined

 तैयार  वस्त्रों  का  निर्यात

 3938.  श्री  एम०  अ'र०  जकारिया

 श्री  अरविन्द  एम०  पटेल

 क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 क्या  केवल  भारतीय  फर्मों  द्वारा  ही  तैयार  वस्त्रों  का  निर्यात  किया  जाता है
 ;

 क्या  अन्य  विदेशी  फर्में  भी  इसका  निर्यात  कर  रही  हैं  ;

 यदि
 तो  ऐसी  फर्मों  के  नाम  और

 क्या  किसी  बड़े  व्यापार  गृह  ने  तेयार  वस्त्रों  के  निर्यात  के  लाइसेन्स  के  लिए  आवेदनपत्र

 दिया है  ;
 और  यदि  तो  उसका  क्या  नाम  है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपयंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  |

 की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  bg
 &)  :  से

 जानकारी  एकत्र
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 मस

 विदेशी  चाय  कम्पनियों  के  बारे  स  वक्तव्य

 3939.  श्रीमती  area  कृष्णन :
 गोमती  रोजा  विद्याधर

 देशपांड
 कया  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  क्रम  कि

 क्या  हाल  ही  में  कलकत्ता  में  उन्हों  ने  इस  आशय  का  एक  वक्तव्य दिया  था
 कि  केन्द्रीय

 सरकार का  विदेशी  चाय  कम्पनियो ंसे  भारत  छोड़  कर  चले  जाने  को  कहने  का  कोई  विचार  नहीं

 है  और

 कया  उन्होंने  यह
 भी

 कहा  था  कि  हमारे  राष्ट्रीय  योजना  ढांचे  के  अन्तगंत
 विदेशी  पूंजी

 निकेश  का  स्वागत  किया  जायगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय a  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  fag)  तथा  हा

 लौह  अयस्क  का  निर्यात

 3940.  गोमती  पावती  कृष्णन :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 aay

 1972-73  1973-74  और  1974-75  में  लोह  अयस्क  का  कुल  कितनी

 में  निर्यात  किया  गया  ;  और

 aT A () SUTT ss
 क्या  सरकार

 ने
 इस  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कोई  अध्ययन  किया  है  कि  इसका

 इस्पात  पर  कया  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 जानकारी

 निम्नोक्त

 कार  है  :--

 (za  लाख  fo

 निर्यात

 1972-73  e  20.61

 1973-74  23.75

 1974-75  22.30

 at

 मद्रास  सिटी  और  मा मल्ला पुरम  के  बीच  रेतील  तट  का  विकास

 fee
 श्री  भान  fag  भोरा  क्यां  प  टन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  :

 संयुक्त  राष्ट्र  विकास  कार्यक्रम  दलने  मद्रास  सिटी  और  माम  ल्लापुरम के  बीच 58  किलों  मीटर  लम्बे  रेतीले  का  विकास  करने  की  एक  योजना के  बारे  में  सुझाव  दिया

 अं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?
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 पर्यटन  और  नागर  विमान  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  :  और

 यू०  एन०  डी०  पी०  विशेषज्ञ  दल  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  के  अनुसार  सरकार  का

 मा मल्ला पुरम  तट  रेखा
 का  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  समुद्र  तटीय  तथा  पर्यटक  विहार  स्थल  के  रूप

 में  विकास  करने  का  प्रस्ताव है
 ।  विकास  की  प्रारंभिक  के  रूप  तमिल

 सरकार से  राज्यीय  क्षेत्र  में  मां मल्ला पुरम  का  एक  मास्टर  प्लान  तैयार  करने  का  अनुरोध
 किया गया  था  ।  मास्टर  प्लान  की  प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 ad  1976-77  के  दोरान  निर्वात  को  जाने  वाज
 घूर

 3942.  att  भान  सिह  दौरा  इ  कया  ब्राणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  1976
 77

 मं  किन  वस्तुओं के  निर्यात  मेंवृद्धि  होने  की  आशा  है
 और  इस.बारे  में  क्या  कदम  उठाये

 जा  रहे हूं  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  बिश्वनाथ  प्रताप  faz)  1976-77  के  दौरान  जिन

 मदों  के  निर्यातों  में  वृद्धि  होने  की  सम्भावना  है  उनमें  ये  शामिल  हैं
 :  इंजीनियरी  लौहा  तथा

 चमड़ा  तथा  चमड़े  से  बना
 रासायनिक  हाथ  तथा

 सम्बद्ध
 कोयला  साधित  मांस  तथा  खाद्य  पदार्थ  ।

 उत्पादन  आकार  के  सुदूर  करने  के  लिए  आधारभूत  निविष्ट  साधनों की  अपेक्षाकृत  अधिक

 रियायती शर्तों  पर  अधिक  ऋण  सुविधाएं और  विदेशों में  बाजारों  का  पता  लगाने के

 बढ़ाना
 लिए  सघन  करना  ऐसे  महत्वपूर्ण  उपाय  हैं  जिनका  उद्देश्य  इन  तथा  अन्य  उत्पादों के  निर्यात

 ।

 Searches  on  Houses  of  DMK  Leaders

 3943.  Shri  K.  M.  Madhukar:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to:
 state  :

 (a)  whether  houses  of  some  top  D.M.K,  leaders,  members  and  former:
 Ministers  were  searched  by  the  Income  Tax  Authorities;  and

 in  these: (b)  if  so,  the  amount  seized  by  the  Income  Tax  Authorities
 searches  as  also

 the  other  findings  thereof  ?

 ent  of  Revenue  &  Banking: The  Mimister  of  State  in  Charge  ‘of
 (Shri  Pranab  Kumar  Mukherjee)  :  (a)  and  (0)  As  per  information  presently

 available,  the  Income-tax  authorities  at  Madras  have  not  carried  out  any  search
 and  seizure  operations  in  the  cases  of:  D,  M.  K.  leaders  such  ‘as  President,,.

 were:
 Secretary,  Treasurer,  etc.  or  ex-Ministers.  However,  such  operations
 conducted  at  Madras  and  Papanasam  in  the  case  of  a  former,  Deputy  Speaker:
 of  the  dissolved  Assembly.

 No  cash  or  other  valuable  assets  were  seized.  Of  the  di  ocuments  found,.
 some  have  been  taken  over  by  the  Central  Bureau  of  Investiga  tion  authorities.

 Some  other  documents  are  presently  under  scrutin  tax  authorities.
 Action  as  called  for  under  the  law  will  be  taken.

 y  of
 the

 Income-

 कालीन  के  अस्तर  के  निर्यात  नकद  राज  सहायता

 3944.  थी  राजदेव  सिंह  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कालीन  के  अस्तर  के  निर्यात  पर  नकद  राजसहायता को  एक  वर्ष  के
 और  बढ़ाने  का  निर्णय  किया  है  ;
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 (a)  यदि  तो  क्या  इसस  उत्पादन  में  होने  वाली  हानि  किसी
 सीमा

 तक  पुरा  किया

 जा  सकेगा  और  बंगला  देश  की  मिलों  जो  विश्व  बाजार  में  भारत  से  10  से  14  प्रतिशत
 कम  मूल्य पर  कालीन  का  अस्तर  सप्लाई  क्रम  रही  प्रतिस्पर्धा  करने  में  समर्थ  हो  सकेंगे

 क्यां  भारत  बंगला  देश  से  कच्चे  पटसन  की  खरीद  करता  हैं  ;  और

 क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  बाजार  में  प्रतिस्पर्धा  के  विचार  से  की  खेती  को  अधिक  क्षेत्र

 में  करने  का  प्रस्ताव है  ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  तथा  सरकार  ने

 कालीन  अस्तर  के  हमारे  उत्पादन  तथा  निर्यात  को  उत्पादकों  के  लिए  लाभप्रद  तथा  विश्व  बाजार

 में  प्रतियोगी  बनाने  के  लिए  कुछ  उपाय  किए  हैं  ।

 जहां  at

 देश  में  अच्छे  पटसन  के  उत्पादन  को  बढ़ाने के  लिए  उपयुक्त  उपाय  किए  जा  रहे  हैं  ।

 जीवन  बीमा  रींगस  द्वारा  राज्यों  को  धन  का  निधन

 3945.  श्री  राजदेव  tag  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  जीवन  बीमा  निगम  ने  वर्ष  197  587 €  में  विभिन्‍न 'राज्यों को '  राज्यों  को  68

 करोड़  रुपये  दिए  ;

 क्या  इस  आवंटन  में  संघ  राज्य  क्षेत्रों की  उपेक्षा  की  गई  और  यदि  तो  इसके  क्या
 कारण है  ;  और

 ह
 >  क्या

 राज्यों
 की  आवश्यकताएं  संघ  राज्य  क्षेत्रों  की

 आवश्यकताओं  से

 वित्त  मंत्रालय
 में

 उपमंत्री  (AAT  सुशीला  :
 से  सूचना  एकत्रित

 की  जा  रही
 है

 और  उपलब्ध
 होते  ही  सदन  पटल  पर  रख

 दी
 जाएगी  ।

 एशियाई  विकास  बेक

 3946.  मौलाना  इसहाक  सम्मति  :

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :

 कया  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपी  करेंगे कि  :

 क्या  हाल  ही  में  एशियाई  विकास  बैंक  ने  जकार्ता  में  अपनी  बैठक  की  थी  ;

 यदि  तो  उसमें  लिए  गए  नियों  की  मुख्य  बातें  कया  हैं  ;

 कया  एशियाई  विकास  बैंक  ने  एशियाई  देशों  में  अपनी  गतिविधियां  बढ़ाई हैं आर

 यदि  at,  तो  इससे  उन  अन्य  देशों  से  ठेके  प्राप्त  कर  ने  में
 भारत

 को  कहां  तक
 सहा  यता मिलेगी  जिन्हें  एशियाई  विकास

 बैंक
 द्वारा  ऋण  मिला  है  ?

 वित्त  मंत्रालय  मसें
 बक की

 उपमंत्री  मती  सुशीला  :  (3)  हां  ।  एशियाई  विकास

 थी  |
 वार्षिक  बठक  22  1976 से

 24  1976  तक  जकार्ता  में  हुई

 89"
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 इस  बठक  में  बजट  और बैंक  के  अन्य  वित्तीय  विवरणों  की  मंजूरी  जसे  कयास
 के

 परम्परागत
 विषयों  के  अलावा

 जिने  मुख्य  मुख्य  ब।तों  पर  विचार  किया  गया  उनमें  1975  में

 बेक  के  कारबार
 की

 समोक्षा  और  बेक  क  सधन  सम्बन्धी  स्थिति
 प्र

 विचार-विमर्श  शा  मिल  zt

 यद्यपि  1975  में  ara  का  करब  काफ  संतोषप्रद  लेकिन बेक  के  साधनों  को  बढ़ाने  की

 आवश्यकता को  स्वीकार  किया  सकी  विशेषकर  जरूरतमंद  विकासशील  सदस्य द  शा  को  उदार
 शर्तों  पर  उधार  दिया  जा  सके  |

 जी  एशियाई  विकास  बैक  एशियाई  और  प्रशान्त  महासागर  के  क्षत्रों  के लिय  क्षत्रिय

 विकास बैंक  है  ।  बैंक  की  सदस्यता अब  42  तक  बड़  गई  वर्ष  1975  में  बैंक  कल  66

 के
 क

 ऋण  fer  गए
 करोड़

 डालर  के  ऋण  दिए  जबकि  1974
 में

 54.77  करोड़  डालर

 इस
 क्षेत्र  में  बेक  द्वारा  जितनी

 अधिन
 रकम  उधार  दी  जा  एगी  कों  की  संख्या

 में  saa  a  बुद्धि  और  चूंके  बंक  की  सामान्य  और
 उदार

 शत ह  पर : उधार
 पद्धतियों  के  अधीन  पात्र  देश  है ay  इसलिए  उसे  बड़ी  संख्या  में  ठोके  प्राप्तਂ  हो  सकेंगे  |

 बम्बई  मं  आयकर  अधिकारियों  द्वारा  मारे  गए  छाप

 3947.  श्रीमती  रोजी  विद्याधर  देशपांडे  :  क्या  वित्त  मंत्री  यहਂ  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  आकर  अधिका  रियो  ने  हाल  में
 बम्बई  में  TAT

 क्षेत्र
 में  एक  मुख

 समूह  के  चार  उच्चपदस्थ  प्रबंधकों
 के  निवास  स्थानो  पर  छापे  है  तथा  उन्होंन

 ट्रेवल  एजेन्सियों  के  परिसरों  पर  भी  छापे  मार  है

 यदि  तो  उसके  तथ्य  क्य है  ;  और

 सरकार  द्वारा  हाल  के  छापो  में  और  मद्रास
 में  पाई  गई  ऐसी  सम्पत्ति

 क  क्या  मुल्य

 राजस्व  और  ata  विभाग के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  :  और

 बम्बई स्थित  चार उ
 च्च  पदस्थ  प्रबन्धकों

 और  दो  ट्रेवल  एजेन्सियों  के  TN  मलो में
 आय-कर

 प्राधिकारियों
 द्वारा  1976  में  जो  छापे  मारे  गये  और  माल  पकड़ा  गया  उनके  सम्बन्ध

 में  ब्याँ  निम्नलिखित है

 रुपयों  में  )

 उच्च  पदस्थ  प्रबन्धक  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य

 1.6 श्री  to  ड ०  वासा  निदेशक  मालਂ  और  वर-जवा  हिरासत
 सामग्री  प्रबन्ध  मफतलाल  सर्विसेज

 प्राइवट  लिमि  ड

 श्री  बी०  ए०  मुख्य  रुई  चीरता  नकदी  0.1

 मफतलाल  समह  ओवर-जवा  हिरासत  2.5

 )

 मियादी  जमा  रसद  2. 6

 फ्क्
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 उच्च  पदस्थ  प्रबन्धक  पकड़ी  गई  परिसम्पत्तियों  का  मूल्य

 a (  राख  रुपयों

 नकद  0.2 श्री  एस  ०  ०  बिक्री  लास्ट

 होस्ट
 wis सन जे  एण्ड  केमिकल्स  ओवर-जवाहिरात

 लिमिटेड  मूल्यांकन  किया  जाना

 मोदी दी  जमा

 रसीदें  और  प्रोनोट  0

 मियादी  जमा श्री  हम द
 नेशनल  आपे  निक  क़सीदे

 केमिकल्स  इन्डस्ट्रीज  लिमिटेड

 देवल  एजेंट

 श्री  एवं  श्रीमती  कर्मी  सुलताना  मोहम्मद  नकदी

 जेवर-जवाहिरात

 श्री  पी०  एस०  जेन

 श्री  विक्टर  रोडीज
 फि

 उपर्युक्त  मामलों  में  बढ़ी  खाते  और  दस्तावेज़  भी  पकड़े  गये  थे  ।

 बम्बई  कलकत्ता  और  मद्रास  के  HIG-HTE  आयुक्तों  के  अधिकार  क्षेत्रों  में

 सेन्ट्रल  अधिकार  क्षेत्रों  संहित  जनवरी  1976  तक की  अवधि  में  आयकर  प्राधिकारियों

 ने  जो  aah  लेन और  म।ल  पकड़ने की  काय  वाही  कं  ,  उनके  257  लाख  50  हजार
 रुपये  से  अधिक  मूल्य  की  परिसम्पत्तियों  पकड़ी  गयी  थी  ।

 Loan  to  Weavers  by  Nationalised  Banks  in  Bhagalper,  Bikar

 +3948,  Shri  Ramavatar  Shastri;  Will  the  Minister  of  Fimamce  be  pleased
 to  state:

 (a)  whether  there  is  a  large  number  of  weavers  in  Bhagalpur  (Bihar)  ;

 (b)  whether  Government  have  a  programme  to  provide  assistance  to  these
 weavers  under  the  20-point  Economic  Programme ;

 (c)  if  so,  whether  they  have  made  applications  for  loan  from  the  nationa-
 lised  banks  in  Bhagalpur ;

 (d)  the  number  of  weavers  who  submitted  such  applications:  and

 (e)  the  figures  about  the  loan  recipient  weavers  as  also  the  amount  of
 loan  advanced  to  them  so  far;

 The  Minister  of  State  in  Charge  of  Deptt,  of  Rey.
 Kumar  Mukherjee):  (a)  Yes,  Sir.

 &  Banking  (Shri  Pranab

 (b)  Public  sec  tor  banks  have  formulated  special  schemes  for  providing
 nancia  1  assistance’ to  weayers  under  20-point  Economic  Pro अ  IOEI  ramame.

 01
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 to  (e)  The  present  system  of  data  feporitog  does  not  provide  for

 compilation  of  data  relating  to  the  number  of  applications:  submitted  or  advatices
 made  by  public  sector  banks  exclusively  for  weavers.

 Upgradation  of  Ranchi

 3949.  Shri  Ramavatar  Shastri:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to
 ‘state  whether  Government  propose  to  declare  Ranchi  as  B-2  City  keeping  in
 ‘view  the  increase  in.  population ?

 The  Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Finance  (Shrimati  Sushila  Rohatgi) :
 ‘Cities  are  classified  for  the  purpose  of  grant  of  house  rent  allowance  and  com-

 pensatory  (city)  allowance  onthe  basis  of  their  population  as  per  last  decennial
 Census  Report  and  any  subsequent  increase  in  population  till:  the  next  Census
 is  not  reckoned  for  the  purpose.  While  for  house  rent  allowance,  the  popula-
 tion  of  the  city  is  taken  into  account,  for  compensatory  (city)  allowance,  the
 population  of  an  Urban  agglomeration  as  shown  in  the  1971  Census  Report,
 wherever  it  exists,  is  treated  as  a  qualifying  unit.  Ranchi  on  the  basis  of  its
 population  of  1,75,934  as  per  1971  Census  Report  has  already been  classified
 as  a  ‘C’  class  city  for  the  grant  of  house  rent  allowance.  The  population  of
 Ranchi  Urban  agglomeration  has  been  shown  in  1971  Census  Report  as  2,55,551
 which  is  substantially  less  than  the  qualifying  minimum  of  4  lakhs  required  for
 ‘classifying  a  place  as  B-2  for  the  grant  of  compensatory  (city)  allowance,

 कोका  कोला  निर्वात  निगम  द्वारा
 कच्छे

 माल  का  आयात

 3950.  थ्री  नानूभाई  एन०  पेल  :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  ने  यह  सुनिश्चित  किया  है  कि  कोका  कोला  क्सेन्ट्रेट  के  निर्वात  के  लिए

 संपूर्ति  लाइसेंसों  के  अनुसर  कोका  कोला  निर्वात  निगम  द्वारा  आयातित  कच्चे  माल  का  उपयोग
 निर्यात  के  लिए  किया  जाए  जेसा  लाइसन्स  की  शर्तों  में  कहा  गया  है  ;  और

 aft at,  ती  कोका  काला  निर्वात  निगम  द्वारी  किये  जाने  वाले  निर्यात
 में  भारी  कमी

 होने  केन्या  कारण हैं
 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  तथा  जानकारी

 एकत्र की  जा  रही  है
 और

 सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 पटसन  की  वस्तुओं  का  निर्यात

 3951.  श्री  नरेन  कुमार  सिंधी :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  छुपा  करेंगें
 fa:

 क्या  सरकार  ने  पटसन  की  कुछ  वस्तुओं  का  निर्यात  करने  का  res  किया  है  ;

 तपस्या यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  ी  ि  कार्यक्रमों  की  मुख्य  बातें  क्या  और

 62
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 क्या  उत्पादन
 लागत

 को
 कम  करने के  लिए  कदम  उठाए  जिससे

 Bra  तैयार  उत्पादन  अधिक  प्रतियोगी  fag  हों  और  afe  तो  इश  दिशा  में  किस

 प्रकार  का यूं घाही  की

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  (a,  तथा

 फिलहाल  सरकार  के  पास  पटसन  माल  के  निर्यात  व्यापार  को  नियंत्रण  में  लेने  की

 कोई  प्रस्थापना  नहीं  हैं  ।

 हाल  ही  में  गठित  को  गई  पटसन  निर्मित  माल  विकास  परिषद  का  एक  मुख्य  काय

 उत्पादन  लागत  में  कमी  करने  के  उपाय  सूझाना  होगा  ।  पटसन  के  बारे  में  कुछ  ऐसी  विज्ञान  तथा

 योजनागत  परियोजनाओं  जिन्हें  कार्यान्वयन  के  लिए  हाथ  में  लिया  गया  लक्ष्य

 उत्पादन  लागत  में  कमी  करना  है  ।  सरकार  द्वारा  इन  परियोजनाओं  को  क्रियान्वित  के
 लिए

 धनराशि  उपलब्ध  कराई  गई  है  |

 ad  1976-77 के  दौरान  कृषि  तथा  लघु  क्षेत्र  के  उद्योगों  को  संस्थागत  ऋण

 3952.  थो  अर्जुन  सेठी  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 वह  1976-77  में  कृषि  तथा  लघु  क्षेत्र
 के  उद्योगों  क्षेत्रवार  फुल  कितनी  राशि

 के  संस्थागत
 ऋण  उपलब्ध  कराये  जायेंगे  अथवा  उपलब्ध  कराये  ना  चके  है  ;

 इन  क्षेत्रों  में  usage  aol  दवारा  कितनी  राशि  दी  ;

 उक्त  अवधि  में  उड़ीसा  में  एसे  ऋणों  का  ब  तैरा  क्या  है
 ः

 क्या  जनता  दुबारा  जमा  राशियों  के  अनुवाद  में  उड़ीसा  को  अन्य  राज्यों  की  तुलना

 में  प्रति  व्यक्ति  कम  राशि  के  ऋण  दिये  गये  है  ;  और

 ( )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  है  ?

 राजस्व  और  टॉकिंग  विभाग  के  भारी  राज्यमंत्री  (att  प्रणव  कुमार  मुखर्जी )  :
 से  तक  १  वह  1976-77  के  क्षेत्रवार  था  राज्यवार  ऋणों  के  संबंध

 वाणिज्यिक जिस  रूप  में  मांगे  गये  है  वे  उस  रूप  में  उपलब्ध  नहीं  अनुसूचित
 बैंकों  बैंकों  दवारा  दिये  गये  कृषि  अग्नियों  की  बकाया  राशि  की

 जून  1975  के  अंत क  से  ताजा  स्थिति  और  उड़ीसा  राज्य  मैं
 t इस  प्रकार  के  अग्नियों  का  ब्यौरा

 संलग्न
 विवरण  में  दिखाया  है

 राष्ट्रीयकृत  बैंकों  सहित  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैकों  और  राज्य  वित्तीय  निगमों
 1:  =r  ina

 x
 > दवारा  छोटे  Gay

 के  उद x  att  को  q  क  आंकड़े  उड़ीसा  राज्य
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 में  उनके  स्वीकृत  दस  प्रकार  के  अप्िमों  1975  के  अंत  की  स्थिति

 नीचे  दी  जा  रही  है  a rome

 अनुसूचित  वाणिज्यिक  येक  हारा  छोट  पंसान  के  उद्योंगों  को  दिये  गये  असीसो  की

 जून  1975  के  अंत  की  स्थिति

 अ लाणाएएएएए
 लाख  रुपयों

 सम्पूर्ण  भारत  उड़ीसा  राज्य

 खातों  की  बनाया  राशि  खातों  tear  राशि  (4)  को
 सिं छपा  सं झपा  (2)  से

 प्रतिशतता

 (1)  (2)  (3)  (4)  (5)

 भारतीय  स्टेट  बैंक  artsy

 उसके  अनुषंगी  बेक  110051  37046.15  1968  291.62  0.79

 118980  57220. 34  1038  437.39  0.76 राष्ट्रीयकृत  बैंक

 अन्य  अनुसूचित
 ज्यदा  बेवा  10966  10788. 80  10  51.17  0.05

 ee  ee  ae  oe  nr  mn  कस यय नय पाया नय mY  eg  A  हिए  लक  ng  NS  te  नल

 239997  105055. 29  3016  780.18
 0.74

 टिप्पणी  आंकडे  अनन्तिम  हूं  ।

 राज्य  facia  निगमों  इंडस्ट्रियल  इन्वस्टमटਂ  कार्पोरेशन  द्वारा  छोटे

 data  के  उद्योगों  को  स्वीकृत  अग्नियों  की  1975  के  अंत  की  स्थिति

 लाख  रुपयों  में  )

 awl  राज्यों  के  सभ  राज्य  वित्त  निगम  उड़ीसा  राज्य  वित्तिय  निगम

 ऋणों  की  संख्या  बकाया  राशी  ऋणों  बकाया  राशि  (4)  की  (2)
 की  संख्या  से  प्रतिशतता

 शाएਂ
 ?

 (1)  (  )  (3)  (4)  (5)

 29781  17150. 32  823  426.49  2.5
 ———

 और  (#)  जो  बहतर  बंक  सुविधा  वाले  राज्यों  को  तुलना  में  उड़ीसा
 राज्य  में  कर्ण-जमा  अनुपात  कम  विभिन्न  राज्यो  में  ऋण-उपभोग  का  स्तर  राज्य
 की  आर्थिक  गति  विधियों  के  और  विशेष  रूप  व्यापार  एवं  उद्योग  के  संगठित
 क्षेत्रों  की

 आर्थिक  गतिविधियों  के  स्तर  से  जुड़ा  हुआ  मोट  तौरपर  उड़ीसा  राज्य
 संगठित  क्षेत्र  इसकी  अर्थव्यवस्था  का  एक  महत्वपूर्ण  अंश  नहीं है  और  इसलिए  इसमें

 कर्ण-जमा  अनुपात  कम  है  ।  लेकिन  अनुसूचित  वाणिज्यिक  बैंक  राज्य  में  ऋण  प्रस।र
 की  गति  को  बढ़ाने  का  प्रय/स  कर  रहे  है  और  उनके  द्वारा  दिये  गये  अग्रिम  दिसम्बर
 1972  के

 43.53  करोड़  रुपये  से  काफी  1974  में  68  92  करोड़
 रुपये  हो  गये  हू  |
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 परोक्ष  करों  के  ढांचे  अध्ययन  करन  के  लिय  आयोग

 3953.  थी  चाऊसाहब  धामन कर  :  क्या  वित्त  मंत्री  ag  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 be
 क

 और  एकल क्या  सरकार  का  बिचार  बिक्री  स म/शुल्क,  उप
 दिन शुल्क

 स्तर  कराधान  लेवल  सहित  परोक्ष  करों  के  ढांचे  की  जांच  करने

 के  fac  अयोग  नियुक्त  करने  का  है  ;

 यदि  तो  कब  और  उसके  निदेशक  क्या  होंगे  ;  और

 करों के  ढ
 ढांचे  का  और  अधिक

 युक्तिसंगत
 आधार  सामने  और  उसकी

 रिश  करने  में  आयोग  को  कितना  समय  लगेगा ?

 और  बुकिंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्यमंत्री  प्रणव  कुमार  :
 अप्रत्यक्ष-कर  प्रणाली  के  विद्यमान  ढांचे  समीक्षा  करने  और  इस  fear  में

 किए  जाने  वाले  उपायों  के  बारे  में  सरकार  को  सलाह  देने  के  लिए  एक  समिति  नियुक्त
 करने  का  प्रस्ताव  है  ॥

 और  समिति  के  गठन  निर्देश  पद  और  जित  अवधि  भीतर  समिति

 को  अवनीਂ  रिपोर्ट  प्रस्तुत  करने  के  लिए  कहा  जाना  sae  सं  ध  में  अर्भ  भो
 सरकार  बिचार  कर  रही  है  ।

 भारत  और  निकाल  के  सोच  व्यापार  मं  कसी

 954.  श्री  अनून  सेठी  :.  क्या  ation  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  fe

 क्या  गत  at  भारत  और  नेपाल  के  बीच  व्यापार  में  कमी  और

 ? यदि  बैअत  वर्ष  के  व्यापार  के  आंकड़े  क्या

 वाणिज्य  मंत्रालय  उप
 मंत्री  शो  विश्वनाथ  प्रताप  fag) :

 विगत  वर्ष  के  दौरान  भारत  और  नेपाल  के  बीच  व्यापार  में  काई  गिरावट  नहीं  आई

 1975  से  1975  तथा  1974  की  सी  अवधि  के  दौरान  भारत

 और  नेपाल  के  बीच  व्यापार  की  मादा  निम्नोक्त  प्रकार  रही  है
 :--

 रु०
 में  )

 नेपाल  को  भारत  से  निर्यात  नेपाल  से  भारत  को  आयातਂ
 लटपटा  पराए  सलट लर  pet  Pence  ee  eee  Sree  Pet  हनना  ee

 दु  अप्रैल  तस्वीर  अध्यक्ष  अप्रैल  5+-

 74  75  74  तव बम् बर  75
 ns

 —
 2298  2560  1627  2008

 राज्य  हृ यापार  निगम  की  निर्यात  संगठन  गति  विधियां

 8955.  शौ  पी०  कया  वाणिज्य  मंत्री  ae  बताने  की  कृपा  करें  fa  ई

 क्या  राज्य  व्यापारन्तिगम  गेर  सूचीबद्ध  वस्तुओं के  निर्यात  को  बनाने  का  कोई
 प्रयास  कर  रहा  है  ;
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 धी  =  क्या  हूँ  ;  और यदि  तत्तम्बः

 क्या  ga  समय  निगम  निर्यात  wade  के  लिए  बहुत  सी  वस्तुओं  का  पता

 लगाने  में  व्यस्त

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उप  मंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  जी  हा ँ।
 राज्य  व्यापार  निगम  द्वारा  गेर  मार्गी कृत  मदों  वे  निर्यात  1975-76  में  62

 करोड़  रु०  के  रहे  जबकि  वह  1974-75  में य  36  करोड़  ०  के  राज्य  व्यापार

 निगम  तरा  इन  मदों  के  निर्यातों  में  और  अगे  वृद्धि  करने  के  लिए  आवश्यक  कदम

 उठाएं  जा  रहे  हैं

 मकानों  के  निर्माण  के  लिए  दिल्‍ली  विकास  प्राधिकरण  को  राष्ट्रीय कद  बक  दरा  ऋण  दिया  जाना

 3956.  को  पी०  गंगादेव  :  zat  faa  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  मकानों  के

 निर्माण  के  लि  राष्ट्रीयकृत  बको  ने  feet  विकास  प्राधिकरण  को  कितनी  राशि  का

 ऋण  देना  मंजूर  किया  है  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  प्रभार  राज्यमंत्री  प्रणब  कुमार  मुखर्जी )
 पंजाब  नेशनल  बेक  ने  सूचित  किया  है  कि  वह  गंदी  बस्तियों  के  सफाई-कार्य  से  प्रभावित

 व्यक्तियों  के  वास्ते  मीरान  बनाने  के  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  2  करोड़

 रपये  तक  के  ऋण  मंजूर  करने  के  लिए  सहमत  हो  गया

 निर्वात  बढ़ाने  सम्बन्धी  होती

 3957.  श्री  पी०  गंगादेवी  :  क्या  वाणिज़्य  मंत्री  यह  बतान  की  कपा  करने  की

 का  उनका  मंत्रालय  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  एक  4  gal  नीति  पर  विचार

 कर  रहा  है  ;

 यदि  तो  क्या  इस  नीति  से  बिदेशी  की
 आय

 में  वृद्धि

 क्या  विदेशों  में  संयुक्त  औद्योगिक  उपक्रम  स्थापित  करने  को  उच्च

 मिलता  दी  जायगी  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  बातें  क्या  हैँ ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  से  जैसा  कि

 3  1976  को  वाणिज्य  मंत्रालय  की  अनुदान  संबंधी  मांगों  के  अपने  उत्तर  में

 वाणिज्य  मंत्री  ने  बताया  देश  से  निर्यातों  को  बढ़ाने  के  एक  af  za  सूती
 निर्यात  नीति  gare  की  जा  रही  अन्य  विशेषताओं  में  विदेशों  में  संयुक्त  उद्यम

 स्थापित  करना  इस  नीति  का  मुख्य  भाग  है |  आशा  कि  नई  ara
 खाने  में  सहायक  होगी  ॥

 पटना  अरबन  कोआपरेटिव  बक  लिमिटेड

 3958.  सरदार  स्वरण  सिह  सोनी  :  क्या  वित्त  मंत्री
 यह

 बताने  की  उप  करेंगे कि  1
 — जना  fs र्स

 हि
 को  बैंक  व्यवसाय क्या  feat  बैंक  ने  पटता  अबंन:को:  आपरेटिव

 > करने  की  अ  मति  नहीं  दी  Q
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 यदि  at,  तो  क्या  कारण  है

 गत  तीन  वर्षों  में  देश  के  अन्य  किन-किन  बे  को  बैक  व्यवसाय  करन  से

 नका  गया  है  और

 उन  बको  के  विरुद्ध  अन्य  क्या  की  गयी  है
 ?

 राजस्व  और
 बे

 किंग  विभाग
 के  प्रभारी

 राज्य
 मंत्री

 प्रणब
 कुमार  मुखर्जी )

 :

 और  जी  भारतीय  रिजर्व  बैक  ने  15  1976  को  बैक करी  विनियमन

 अधिनियम  ,  1949  की  धारा  56  के
 साथ

 पठित  22  की  उपधारा
 (2) के

 अर  ‘a
 पटना

 aia  को-आपरेटिव  बैंक  को
 भारत

 में  बेकिंग  कारोबार

 चलान  का  लाइसेंस  देने  से  इन्कार  कर  दिया  था  क्योंकि  यह  बैक  उक्त  अधिनियम  को
 के  उपबन्धों  के  पालन  में धारा  56  के  पठित  धारा

 22(3)
 और  धारा  11

 असफल  रहा  था ।  उपर्युक्त  बैंक  अपना  काम  काज  भी  जिस  तरह  से  चला  रही  था

 बह  उसके  जमाकर्ताओं  के  हितों  के
 विद्ध

 (7  और  देश  में  गत  फोन  वर्षों  के  जिने  अन्य  बको  के  बेकिंग

 कारोबार  पर  प्रतिबंध  लगाया  गया  है  उनके  नाम  और  उनके  fa  वध  की  गयी  अनुवर्ती
 कारवाई  का  विवरण  नीचे  दिया  जा

 रहा
 है

 :--

 बक  का  नाम  की  गई  का  रंबा ई
 वाधवा

 सहकारी  बेक

 दीः मर कैंट इल
 को-आपरेटिव  4  1976  भारतीय  frag  बेक  ने  इस  बैंक  को

 i
 fito,  जयपुर

 बी  किंग  करोबार  करने  का  लायन्स  देने  से  इन्कार  कर  दिया

 |
 था  ।  राजस्थान  सरकार  न  इस  बंक  के  परिसमापन  के

 बारे  में  9  1976  की  एक  आदेश  जारी  किया
 ॥

 2.  घाटकोपर  जनता  सहकारी  fora बेक  के
 कहने  री  महा  राष्ट्र

 बेक  fao  बम्बई
 बम्बई  ने

 31  1976  को  इस  बेक  के  परिसमापन

 के  बार  म  एक  अदा  जारी  किंया  ॥

 3.  बम्बई  कामर्शियल  रजिस्टर
 सहकारी  मह।र।ष्ट्र, ० नि बाववागाह

 ates  ने  31  अक्तुंडं
 1975 टिव  बैंक  लि०  बम्बई  इस  बैंक  को  समाप्त  करने  के  बारे  में

 राष्ट्र
 )  आदेश  जारी

 4.
 पा नूर

 कॉ-आपरेटिव  saa  रिजर्व  बैक  26  1975  को  इस  बक  को  बेकिंग

 नक  जिला  किन्नौर  कारोबार  करने  की  लाइसेंस  देने  से  इन्कार  कर  दिया

 |  किरण

 5  नायर  को-आपरेटिव  बेन  26  1975  को  भा  राज्य  रिजवी  बंक  ने  इस  बैंक
 बेक  क्वि लोन  को  बेकिंग  कारोबार  करन  का  लाइसेंस  देन  से  इन्कार

 कर  दिया  |

 6.
 माधवन

 अब  नਂ  31°
 1976  उप-निदेशक-सहकारी  समिति

 बेक  रत्नागिरी  ने  इस  बैंक  को
 समाप्त  करने  के  बारे  में  आदेश

 राष्ट्र )  कियां  +

 लिन  एएएएएशएएएएएएएएएएएलआ  आ
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 गयी  कारवाई
 कि —

 बैक
 का

 नाम
 विविन

 7.  बेत गेरी  अबने  को-आपरेटिव  8  197  5.  भारतीय  रिज  इस  बैंक  को

 बके  बेकिंग  कारोबार  करने  लाइसेंस  देने  से  इन्कार  कर

 दिया  i

 8.  श्री  geo  को-आपरेटिव  अबने  16  1975  को-आपरटिव

 बके  मछलीप  | स  कृष्णा  चिलाकापुडी  ने  इस  बेक  को  समाप्त

 का  आदेश  जारी  किया  ॥

 वाणिज्यिक  बेक

 19-4-1974  से  भारतीय  स्टेट  बंक  द्वारा  इस  बक  का कुहराम  बलदेव  बैंक  लि०

 कारोबार  अपने  हांथ  में  ले  लेने  के  इस

 बैक  को  जारी  किये  च्  लाइसेंस  को  रद्द  कर

 feat  गया  ।

 खेलगांव  बैंक  लि  ०  fart  बेक  आफ  इंडिया  दवारा  इस  बेक  का  कारोबार

 अपने  हाथ  में  ले  लिये  जाने  के  स  बैक

 को  जारी  किया  गया  उसके  कारोबार

 के  बन्द  होने  की  29  नवम्बर  1975

 रद्द  कर  दिया  गया

 ः
 लाइसेंसों  के  रद्द  =  fer  जाने

 का  परिणाम  यह  तोता  है  कि  य  बैंक  भारत
 में  बैक  कारोबार  नहीं  कर  सकते  है

 तस्करों  की  सम्पत्ति  का  जब्त  किया  जाना

 3959.  सरदार  स्वर्ण  tag  सोनी
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बनने  की  करेंगे  किः

 ऐसे  तस्करों  के  नाम  और  पते  क्या  हू  जिनको  अब  तक  '  तस्कर  और  विदेशी

 मुद्रा  oases  अधिनियम  के  अधीन  सम्पत्ति  जब्त  करने  के  लिए
 लिटिल  fer  जा  चुक  हूँ  ;

 क्या  नोटिस  उचित  ढंग  से  दे  दिये  गय  हें  और  सरकार  ने  सम्पत्तियों  को

 अपने  हाथ  में  ले  लिया  है  ;

 सम्पत्तियों  का  मूल्य  लगभग  कितना  हैं  और  इस  समय  उनसे  fear  आय

 होती  .  और

 कितने  मामलों  में  सम्पत्ति  जब्त  करने  के  नोटिस  अभी  दिये  जाने  हें  और
 सम्बन्धित  व्यक्तियों  के  नाम  और  पते  क्या  हे  ?

 राजस्व  और  बेकिंग  विभाग  के  भारी
 राज्यमंत्री  प्रणब  कुमार  ४

 संलग्न  अनुबंध  में  रखा  देखिए  संख्या  एल०  a  ०-108  56/76]
 उन  cea

 1
 और  विदेशी  मुद्रा  छल  साधकों  के  नाम  और  पते  दिये  गये  है  forray

 तस्कर  तथा  विदेशी-मुद्रा  छल साधक  अधिनियम  की  धारा  6  के

 69.
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 rata  नोटिस  जानो  कं  गये  जिनमें  oa  से  यह  कारण  बताने  के  लिए  कहा

 गया  है  कि  उक्त  नोटिसों  में  उल्लिखित  सम्पत्तियों  को  भारत  सरकार  क्यों  नहों  जब्त  करे

 अब  तक  99  नोटिस  उचित  रूप  से  तामील  किये  जा  चुके  ।  सम्बन्धित

 पाटियों  की  सुनवाई  के  बाद  ही  कानून  के  सरकार  उनकी  संपत्तियों  की  अपने

 कब्जे में  ।

 afer fear  की  धारी  6  के  अंतगर्त  इन  नोटिसों  में  सम्मिलित  सम्पत्तियों

 के  मूल्य  अ  4  करोड़  71  लख  रुपय  होगा  ।  चूंकि  इन  सम्पत्त्तिय्रों  कीं  अभी
 जब्त  नहीं  गया  है  फिलहालਂ  इन  सम्पत्तियों  से  कोई  आय  प्राप्त  नहीं

 g  है  ।

 उक्त  अधिनियम  की  धारा  6  के  अंतगर्त  नोटिस  जारी  करने  और  आग

 की  कार्यवाही  करने  के  मद्रास  और  बम्बई  स्थित  सक्षम  प्राधिकारी  काफी

 संख्या  में  मामलों  पर  कार्यवाही  कर  रहे  चूंकि  जांच-पड़ताल  अभी  भी  चल  रही

 इसलिए  उन  व्यक्तियों  के  नाम  और  पते  प्रस्तुत  at  किय  जा  सकते  जिन  पर

 भविष्य  में  धारा  6  के  अन्तर्गत  नोटिस  जानो  कि  '  जायेंगे  ।

 बम्बई  से  तस्करी  की  वस्तुओं  का  जप्त  जाना

 3960.  सरदार  स्वर्ण  fag  सोनी  :  क्यां  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कड

 क्या  ट्रान्समैडिटैरेनियन  एयरवेज  के  बोइंग  707  विमान  वारा  लाये  गय

 तस्करी  की  वस्तुओं  के  28  dea  गत  दिसम्बर  में  बम्बई  में  सीमाशुल्क  अधिकारियों
 ने  तथा  पासਂ  प्रक्रिया  पर  कार्गोਂ  के  जाली  नाम  में  निकाल  दिय  थे  ;

 क्या  तस्करी  की  वस्तुओं  को  लाने  ले  जाने  बाला  बाहन  जब्त  किया  जा

 सकता  है  ;

 क्या  कस्टम  प्रीवेन्टिव  ataaite’  द्वारा  15  1976  को  बोइंग  विमान

 को  बम्बई  हवाई  अड्डे  पर  अपने  fata  में  ले  लिया  था  और  बौद  में  एक

 ea  भेंट  गारंटी  पत्र  पर  हस्ताक्षर  करे  देने  पर  छोड  दिया  at;  और

 —a ee यदि  तो  यह  बोइंग  छोडा  क्यों  गया  और  जब्त  वों  नहीं  किया

 ७, राजस्व
 और

 ब  किंग  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार
 बारा  लाय  गये हां  ।  ट्रांस-मैडीटरिनियन  एअर  विमान

 निषिद्ध  माल  के  28  पैकेजों  में  परीक्षण  संबंधी  उपकरणों  की  घोषणा  की  गयी  थी

 और  उक्त  माल  की  करें  और  पास  करेंਂ  कार्यविधि  के  अन्तर्गत  1975
 में  सीमाशुल्क  द्वारा  निकासी  की  गई  थी

 केन्द्रीय  सरकारी  कमंचारियों  के  लिए  पेंशन  योजना

 3961.  वसंत  साठ कब  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  Peo o  |  11.0  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों
 करने  का  कोई  प्रस्ताव  सै  cy

 f

 लिए  एक  नई  पेंशर्म  योजना  लागू
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 यदि  तो  उसकी  मंडप  बातें  .
 क्या

 क्या  इस  संबंध  में  कोई  अन्तिम  fata  ले  लिया  गया  और

 >  ? ae  योजना  कब  तक  लाग  किए  जान  की  संभावना  @

 वित्त  मंत्रालय में  उपमंत्री  सुशीला  मही ं।

 से  सवाल  ही  नहीं  उठता ॥

 कपड़ा  मिलों की  आवश्यकताएं  पुरी  करन  के  लिए  रूई  का  आयात  करने  की  प्रस्ताव

 3962.  श्री  बसंत  साठ :  क्या  वाणिज्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 =
 (

 is
 )  क्या  इंडियन  काटन  मिल्स  फेडरेशन  ने  सरकार  से

 अनुरोध
 क्या  है  कि

 कपड़ा  मिलों  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखकर  सप्लाई  बनने  रखने  हेतु  रूई
 का  पर्याप्त  मात्रा  में  आयात  किया  जाये  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  और  उस  पर  सरकार  की  क्या
 feat  रहे

 ?

 वाणिज्य  मंत्रालय  मं  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप
 :

 जी  हा ं।

 सप्लाई  स्थिति  में  वृद्धि  करने  की  दृष्टि  से
 इण्डियन

 काटन  मिल्स  फेडरेशन

 ने  बिदेशी  से  रुई  की  तीन  लाख  गाठों  का  आयात  करने  का  सुझाव  दिया  सरकार

 रुई  के  आयात  की  दॉछनीयता  और  संभाव्यता  पर  विचार  कर  रही  है

 एयर  इंडिया  और  इंडियन  एयरलाइंस  दारा  विमानों  की  खरीद

 3963.  श्री  देखकर  राव
 क्या

 ce qqcay  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने
 क  कपों  करेंग  किं

 एयर  इंडिया  और  इंडियन
 एयरलाइन

 ने  ay  1976-77  में  कितने  तथा

 faecal  कीमत  के  विमान  खरीदने  की  पेशकश  की  है  ;

 उक्त  विमान  किन-किन  मार्गों  पर  उड़ान  भरेंग े; ?  भगा और

 यात्रियों  को  इनमें  क्या  क्यों  विशेष  सुविधायें  उपलब्ध  होंगी
 ?

 aq  और  नागर  विमानन  मंत्री  (att  राज  से

 यर  feat  का  1976-77  के  हरान  कोई  विमान  खरीदने  का  प्रस्ताव

 इंडियन एयर  लाइंस

 ‘feat  एयरलाइंस  ने  तीन  ए  300  1  2  प्रकार  के  विमान  प्राप्त

 करते  के  लिए  aad

 एयरबस होनी
 इइ  ही  आडर  दिये  जिनकी  डिलीवरी  1976

 की  अंतिम  तिमाही में  होनी  है  ।  न  विमानों  हुए  हैँ wad सै  प्रत्येक  की  अधिकतम
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 दि  में  निम्नलिखित अंतिम  संविदा गत  कीमत  244: 00  लाख  अमरीकी  डालर  Bi  ~~
 मार्गों  पर  1977  से  नियमित  अनुसूचित  परिचालन  पर

 चालू  किए  जाने  की  संभावना  है  :--

 दिल्‍ली

 बम्बई/कलकत्ता

 areas  मद्रास

 दिल्ली  तथा

 बम्बई/बंगलौर

 इत  विमानों  यात्री  waar  को  अतिरिक्त  स्थान  में  278  ,
 अ  रामः

 दाय  के  बाडी  त्  कम  शौर  स्तर  को  सुविधाओं  का  लभ  इस  के  afar

 विमान  10-15 '  मैट्रिक  टन  कार्गो  प्रदान  करेगा

 इसके  कारपोरेशन  अपने  विमान-बेड़े के के  लिए  कुछ  अन्य  प्रकार  के  १३ प

 हाल  जेट  विमानों  का  भी  मूल्यांकन कर  रही  है
 ।

 सामान्य  बीमा  निगम  के  विकास  टिरोश  हों  के  व  तत-सन्तों  को  युक्तिसंगत  बनाना

 3964.  श्र  ato  के०
 चुप्पी

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि :

 क्या  सरकार  ने  सामान्य  बीमा  निगम  के  विकास  निरं/क्षकों  स्टाफ )
 के  वेतन-मानों  को  यक्ति )  संगत

 बनाने  बारे  में  कोई  निर्णय  किया  यदि  तो

 उसकी  मुख्य  बा  क्या  है ं;

 राष्ट्रय  बीमा  कम्पन  के  दौ  सौ  से  भो  अधिक  विकास  निरोधकों

 जिनकी  सेवा  छः  वर्ष  से  al  अधिक  थी  क  सेवामें  हाल  ही  में  समाप्त

 कर  दी  गई  है  ;  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ;  और

 क्या  उनकी  सेवायें  करने  से  पहले  इन  व्यक्तियों  कोਂ  अपनी  स्थिति cy

 स्पष्ट  करने  का  कोई  अवसर  fear  गया  था  ?

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  (2taat  gular  :  हाँ  ।
 समान्य

 बीमा  (  fi वकास  कर्मचारियों  के  वेतन-मान  और  अंत्य  सेवा  शर्तों  का  युर्क्तियूक्तकरण  )
 ,  खड़ 1976  नाम  को  एक  योजना  भारत  के  qaratey,  भाग

 का  उपखंड  (ii)  मैं  29-4-1976  को  अधिसूचित  की  गयी  है  और  उसे  अलग  से

 सभा-पटल  पर  रखा  जा  रहा  है  ।

 नेशनल  इंश्योरेंस  कम्पनी  के  18  क्षेत्रीय  रियों  स्टाफ  की  सताएं
 जिनका  कॉर्यानव्पादन  कम  था  ओर  लागत  अनुपात  बहुत  अधिक  हाल  ही  में  समाप्त  कर
 दी  गयी  थी  ॥

 कर  दी
 (7).  इन  18  क्षेत्रीय  कम  चोरियों  की  सेवाएं  एक  जाच  समिति  की  सिफारिश  पर  समाप्त

 T यी  जिसने  उनमे  से  9  का
 साक्षात्कार  कि  था  |

 ¥2
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 सरकारी  एजेंसी  के  माध्यम  से  अश्क  का  निर्यात  बद  किया  जाना

 3965.  श्री  ato  के०  चन्द्रभान  :  क्या  वाणिज्य  यह  बताने  की  कृपा  करेंग

 क

 क्या  सरकार  ने  सरकारी  एजेंसी  के  माध्यम  से  अश्क  का  निर्यात  बंद  करने

 at  निर्णय  किया  है  जो  1972  के
 मध्य

 से  खनिज  तथा  धातु  व्यापार  निगम  के  मध्यम

 से  जा  रहा  है  ;

 दि  तो  तत्संबंधी  तथ्  तथा  कारण  या  ह  और

 om
 कि  fa  fear  गया  ? 1973  से  1976  तक  अभ्रक  का  कुल  कितना

 बाशी  मंत्रालय  सें  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रतापਂ  faz)  जी  नहीं  |

 Sort IP शन  नहीं

 अभ्रक  के  कुल  निर्यात  निम्नोक्त  प्रकार  रहे

 aq  लय

 रु०

 1973-74 +  17.52

 1974-75  क  24,22

 1975-76  *  22.00

 हार  aes  केन्द्रों  का  विकास

 3966.  को  भोगकर  झा  क्या  पर्यटन  और  नार  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 दर्पा  करेंग  fa

 जिला  पटन  रुचि  के  faa ि कने  तथा  का  केन्द्र  सरकार
 बिहार  sy म ने  विकास  किया  है

 अथवा
 वह  उनकी  देखभाल  करती

 अर

 अगामी  पाँच  वर्षों  किन-किन  स्थानों  का  प  टन  ae  के

 eg  में  विकास  कि  जायगा  ?

 पसंद  और  नागर
 विमानन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री

 (att n~  सुरेन्द्रपाल  fee  ६
 तय  का  बिकास  जिला-व।र  अथव  * . (#) TA ATAIT क्षत  में  पीटने  केन्द्रों

 आधार  पर  जाता  है  ।  न  स्थानो  का  विकास  इन  के  पर्यटकों  के

 aaa  अथवा  संभावित
 आक

 तथा  बिजली

 पानी

 आदि  जैसे
 ह  उ  oe  थ

 भूत  उपादानों  की  उपलब्ध ता  के  अधार  पर  किया  जाता
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 Written  Answers

 चौथा
 पंच  वर्षीय

 योजना  के  दौरान  बिंह/र  में  केन्द्रीय  क्षेत्र  के  अंतर्गत  निम्न  पेंशन
 योजना  को  हाथ  में  गया  था  :--

 विभाग  किया  गया  व्यय

 Sor mt  1,24,000/-  रु० (1)  राजगीर
 में  क  आकाशीय ती

 *
 का  निम

 (11)  पेरिया  मां  Tet  मंदिर  के  आसपास  के  क्षेत्र
 &  13,00,000/-  रु०

 का  विकास  रिलीज़  कर  faq  aq  ह  किन्तु
 भूमि  का  अधिग्रहण  वं  विभाग  को  हस्तांतरण  शे

 रहता

 (iii)  पालु मा  राष्ट्रीय  उद्यान  में  मिनी  बस  की  व्यवस्था  41,000/-®

 II-  भारते  seq  विकास  निगम

 (i)  पटना  में  स्वागत  केन्द्र-व-होटल  अनुमानित  6.  76  लाख  रुपए
 लागत  60  लाख  रुपए )

 (ii)  बोधगया  में  यात्री  लॉज  का  नवीकरण  नित  1,  33  लाख  रुपए
 लागत  15  लाख रुप  )

 (ili)  पटना  में  यातायात  यू  निट  0.50  लख  रुपए

 (iv)  नेगी  में  यातायात  यूनिट  )
 0.45  लाख  रुपए

 पांचवी  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  प्लेट  विभाग  का  दक्षिण-पूर्वे
 त

 ।  पूर्वी  एशिया  से  बौ दूध  तीर्थ  यात्रियों  को  आकृष्ट  कने  के  लिये  बाहर  में
 गिर  एवं  नालन्दा  में  सुविधाओं  के  विकास  का  प्रस्ताव  में  भूमि  अधिग्रहण

 | है  लए  सरकर  को  6.55  लाख  रुपयों  की  अतिरिक्त  राशि  सीरीज  की  as

 भारत  wea  विकास  निगम  का  पटना  में  स्वागत-केन्द्र-व-होटल  को  पूरा  करने  का

 प्रस्ताव  है  जिस  पर  31-3-76 तक  56.76  लाख  रुपये  का  खर्च  किया  चुका
 कारपारेशन  ह  गया  में  वर्तमान  यात्री  लॉज  के  विस्तार  तथा  रेलवे  से  रांची

 होटल  को  अपने  अधिकार  में  लेकर  पाचवीं  पंचवर्षीय  योज्नाबधि  में  उसके  विस्तार  का

 भी  प्रस्ताव  है  ।

 राज्यों के  लिए  बाजार  से ऋण  लेने  के  लिए  निधियों  के  नियतन  सम्बन्धी  मानदण्ड

 3967.  शी  एन०  ई०  होरी  :  क्या  faa  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  विभिन्न  राज्यों  के  लिए  बाजार  से  ऋण  लेने  के  लिए  निधियों  के
 निशान  &

 में  सरकार  ने  कोई  मानदण्ड  निर्धारित  किये  हैं  ;  आर

 क्‍या  बाजार  से  ऋण  लेनें  के  लिए  निधियों  के  नियतन  के  मामले  शल्य
 सरकारों  दारा  अपनाये  गये

 वित्तीय  अनुशासन  और  क्षेत्र  के  पिछडेपन  जैसे  मानदण्ड
 पर  कोई  विचार fear  जाता
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 लिखित  उत्तर 24  1898  )

 वित्त  मंत्रालय भ पे  उप  मंत्री  सुशीला  और  सरकारी

 ऋण  कार्यक्रम कों  करेने  के  लिए  उपलब्ध  होने  बाले  साधनों  को  ध्यान  में  रखते

 ह  1976-77  ो  क  ज  क
 होने  क  का

 रते
 1976-77  में  राज्य  सरकारों  और  उनकी  एजेंसियों  द्वारा  खुले  बाजार  से  लिए  जाने
 वाले  ऋणों  की  कुल  रकम  चौथी  आयोजना  के  अन्तिम  वर्ष  अर्थात  1973-74  में

 उनके  द्वारा  लिए  जाने  वाले  ऋणों  की  वास्तविक  रकम  से  10  प्रतिशत  अधिक  नियत

 की  जाए  ।  योजना  आयोग  बाजार  ऋणों  को  राज्यों  के  बीच  सुनिश्चित  तथ्यो ंके  आधार

 थर  नियत  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  कर  रहा

 Concession  in  Fares  by  Air  India

 3968.  Shri  Shankar  Dayal  Singh:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil
 Aviation  be  pleased  to  state

 (a)  whether  various  foreign  air  companies  have  made  some  concession  in
 the  fares  on  the  occasion  of  200th  Anniversary  of  the  Independence  of  U.S.A

 (b)  whether  Air  India  was  also  requested  for  making  some  concession  and
 if  so,  the  facts  thereof:  and

 (c)  the  reaction  of  Government  thereto?

 The  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri  Raj  Bahadur) :  (a)  No
 concessional  fares  for  international  travel  have  been  introduced  by  any  foreign  air-
 line,  on  the  occasion  of  200th  Anniversary  of  the  independence  of  US.A,  OWw-
 ever  U.S  domestic  carriers  have  introduced  a  special  bi-centennial  fare  at  US
 $  330  for  travel  within  the  U.S.A.

 (b)  No  Sir

 (c)  Does  not  arise

 हवाई  अड्डों  बर  उपकरण  अवतरण  पद्धति  क्षुष पहुच  क्षत्र  संकेतक  र  प्रकाश

 3969.  श्री  रामन  सैन :  क्या  पालन  और  तग  चिम  त्री  यह  बताने की
 कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  कितने  हवाई  अड्डों  पर  उपकरण  अवतरण  पद्धति  है  तथा  उनकी
 श्रेणी

 क्या  है
 ;

 कितने  अन्तर्देशीय
 हवाई  अड्डों  पर  चाक्षुष  पहुंच  क्षेत्र  संकेतक

 अप्रोच  स्कोप  लगे  है ं;

 feat हवाई  agt  के  धावन
 पथों

 पर
 प्रकाश

 की
 व्यवस्था  ञ

 @

 कितनों  पर  नहीं  है  ;  और

 ह... ७  सरकार  ने
 सभी

 हवाई  अडडों  के  धावन  पथों  पर  प्रकाश  की  व्यवस्था

 करने  के  लिये  कार्यवाही  की  है  यदि  हां
 तो

 तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या

 quza  और  नागर  विमानन  मंत्री  राज  :
 दिल्‍ली  बम्ब

 कलकत्ता  तथा  मद्रास  अं  तथा ग  त्र  पर  उपकरण

 अवतरण  प्रणाली  की  व्यवस्था  कर  वी  गयी  बम्बई  तथा  कलकत्ता  परं  लगीं
 उपकरण  वग 11  का  है  परन्तु  इस  समय  at  1  स्तर  से  परिचालित किया  जा  रहा  है  ।
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 Written  Answers  Vaisakha  24,  1898  (Saka)

 (a)  फिलहाल  किसी  भी  अंतर्देशीय  विमानक्षेत्र
 पर

 after  पहुंच  ढ़ाल  संकेतक

 की  व्यवस्था  नहीं  की  गई  10  अंतर्देशीय  विमान क्षेत्रों पर  इस

 सुविधा  की  व्यवस्था  की  कायेवाही  की  जा  रही  है इस  कार्य  के  इस  के  दौरान

 पुरा  हो  जाने  की  संभावना  है  ।

 और  उन  36  अंतर्देशीय  विमान क्षेत्रों में  जिनमें  से  अनु  सूचित  सेवाएं
 परिचालित  की  जाती  21  पर  विद्युत  धावनपथ  प्रकाश  व्यवस्था कर  दी  गयी
 शेष  15  विमान क्षेत्रों  पर  सामयिक/आपात्ती  रात्रिकालीन  परिचालनों  के  लिए  केरोसिन

 प्रदीप्ति  पथ  की  व्यवस्था  की  गयी  नागर  विमानन  विभाग  की  पांचवी  योजना  के

 मसौदे  में  7  और  विमान क्षेत्रों  पर  विद्युत  धावनपथ  प्रकाश  प्रतिस्थापन  की  व्यवस्था

 की  गयी  है  ।

 कलकता  ere  fea  gue  को  बित्ती  सहायता

 3970.  थी  रोनेन  क्या  पटन  और  नागर  विमानन  मंत्री  यह  बताने  की

 कपा  करेंगे  कि

 क्या  कलकत्ता  के  ग्रेट  feed  होटल  को  नवीकरण  के  लिये  2.5  करोड़

 रुपये  की  आवश्यकता है  ;

 यदि  तो  तत्संबंधी  मुख्य  बातें  क्या  हैं  ;  और

 क्या  भारतीय  औद्योगिक  पुननिर्माण  निगम  और  औद्योगिक  वित्त  निगम  यह a.

 सहायता  देने  पर  सहमत  हो  गये हैं  ?

 qazq  और  नागर  विमानन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्र  सुरेन्द्र  पाल
 :  )  कलकत्ता

 के  ‘fa  ग्रेट  ईस्टर्न  होटलਂ  का  प्रबन्ध  इस  समय  बंगाल  सरकार  के  हाथ  में

 होटल  के  के  लिये  ae  कालिक  वित्तीय  आवश्यकताओं  का  अनुमान
 2.46  करोड  रुपये  बताया  गया

 ह
 नवीकरण  के  मुख्य  पहलू  हैं  पुराने  भवन  को  गिराना  और  उसके  स्थान

 पर  एक  नये  होटल  का  निर्माण  जिसमें  216  वातानुकूलित  शॉपिंग

 काफी  शॉप  विशिष्ट  बैडशीट  होंगे  ।  निर्माण  कार्य  पुरा

 हो  जाने  पर  नये  भवन  को  91  कमरों  वाले  वर्तमान  नवीन  विंग  के  साथ  मिला  fear
 और  इस  प्रकार  होटल  में  307  वातानुकूलित  कमरे  हो  जायेंगे

 ऐसा  पता  चला  है  कि  प्रस्तावित  नवीकरणों  के  लिए  आवश्यक  वित्तीय

 यता  के  प्रश्न  पर  होटल  और  औद्योगिक  पुननिर्माण  के  बीच  बातचीत  चल  रही

 भारत  औद्योगिक  वित्त  निगम  को  अभी  तक  होटल  से  इस  प्रयोजन  के  लिए

 वित्तीय  सहायता  के  लिए  कोई  आवेदन  प्राप्त नहीं  हुआ  है

 Duty  Free  Shops  set  up  by  1.T.D.C.

 3971.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Tourism  and  Civil  Aviation
 be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  Duty  Free  shops  set  up  so  far  by  India  Tourism  Deve-
 lopment  Corporation  together  with  the  total  expenditure  incurred  thereon;  and.

 (b)  the  net  income  accrued  therefrom  in  1974  and  5.0  2
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 14  1976  लिखित  उत्तर

 The  Minister  of  State  in  the  Ministry  of  Tourism  and  Civil  Aviation  (Shri
 Surendra  Pat  Singh):  (a)  The  India  Tourism  Development  Corporation  has  so

 far  set  up  four  duty  free  shops;  ome  each  at  Delhi,  Bombay,  Calcutta  and

 Madras  airports.  The  capital  expenditure  incurred  on  fixed  assets  of  the  shops
 up  to  31st  March,  1975  is  as  follows

 (Rs.  in  lakhs)

 Location  of  Capital  expenditure  o  n  fix Ll  ata  ed
 the  shop  ape asc  ts  up  to  31-3-1975

 Delhi  0.74

 Bombay  1.54

 Calcutta  1.16

 Madras  0.44

 Total  3.88

 (b)  The  net  profits  earned  by  these  shops  during  1973-74  and  1974-75  are  as
 under:

 (RS.  in  lakhs)

 Location  of  Net  Profits
 the  shop  1973-74  1974-75

 Delhi  5.06  12.10

 Bombay  5.54  13.68

 Calcutta  5.08  3.62

 Madras  0.14
 ey

 0.16

 Total  5.82  29 .  56
 —

 Loans  Advances  by  Dena  Bank

 +3972.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state:

 (a)  the  number  of  the  parties  advanced  loans  worth  Rs,  10  lakhs  or
 above  by  Dena  Bank  during  the  last  three  years  and  the  number  of  such.
 parties,  out  of  them,  as  have  not  repaid  even  a  part  of  that  amount  or  interest
 thereon  so  far  and  the  action  taken  by  Dena  Bank  against  them  to  realise  the

 a amount  of  loans;  and

 (b)  the  amount  which  has  thus  remained  unrealised ?

 The  Minister  of  State  In  Charge  of  Deptt.  of  Rev.  &  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  (a)  Presumably,  the  Hon’ble  Member  refers  to  the  term
 loan  advanced  by  Dena  Bank,  where.a.  schedule  of  repayment  is  stipulated.
 According  to  the  information  furnished  by  Dena  Bank,  number  of  such  term
 loans  of  Rs.  10  lakhs  and  above  with  Dena  Bank  is  about  60.  The  number
 of  cases  where  not  even  a  part  of  the  loan  or  interest  has  been  paid  is  about
 six.  The  bank  has  taken  appropriate  measures  to  realise  its  dues  from  such
 defaulters  on  the  merits of  each  case.
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 Written  Answers  May  14,  1976

 (b)  The-amount,  which  has  not  been  realised  from  these  accounts,  comes
 to  about  Rs.  246  lakhs.

 विदेशी  qa  a
 रक्षण

 तथा  तस्करी  गतिविधियां  निवारण  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पकड़े  जान

 वाल  फरार  व्यक्तियों  को  गिरफ्तारी  के  लिपे  पुरस्कार

 3973.  मौलाना  इसहाक  क्या  चित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 निवारण  अधिनियम  के  अंतगर्त  पकड़े  जाने  वाले  फरार  व्यक्तियों  की  गिरफ्तारी  के
 क्या  प्रबलन  निदेशालय  ने  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण  तथा  तस्करी  गतिविधियां

 fat  पुरस्कारों की  घोषणा  की  थी

 यदि  तो  तत्संबंधी  wer  बातें  क्या  है ं;

 )  देश  में  फरार  व्यक्तियों  की  कुल  संख्या  कितनी  है  और

 सरकार  ने  उनके  विरूद्ध  ara  की  है
 ?

 राजस्व  और  afer  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणब  कुमार  ४

 हां
 ।

 sada  निदेशक  ने  प्रत्येक  मामले  में  ऐसे  किसी  भी  व्यक्ति  को  अधिकतम
 5,000  रू०  तक  की  धनराशि  इनाम  में  देने  की  घोषणा  की  है  जो  ऐसी  सूचना  देता

 जिससे  उन  व्यक्तियों  को  पकडा  जा  सके  जिनके  विरुद्ध  विदेशी  ast  संरक्षण  और

 तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  1974  के  अधीन  नजरबन्दी  के  आदेश  जारी

 किए  गये  हैं  ताकि  उन्हें  ऐसी  गतिविधियों  में  लगने  से  रोका  जा  सके  जो  बिदेशी  मुद्रा
 के  संरक्षण  अथवा  वृद्धि  के  प्रतिकूल  हों  ।  यह  इनाम  निम्नलिखित शर्तों  के  अधीन  दिया

 जायगा

 (1)  ऐसे  मामलों  में  इनाम  sada  निदेशालय  द्वारा  मंजूर  किए  जाएंगे  |

 (11)

 ik

 भी  एक  मामले  में  इनाम  की  रकम  5,000  to  से  अधिक  नहीं

 (11)  यह  तथ्य  कि  जिस  व्यक्ति  के  खिलाफ़  नजरबन्दी  का  आदेश  दिया  गया

 वहू  फरार हो  गया  या  स्वयं  को  छिपा  रहा  विदेशी  मुद्रा
 संरक्षण  और  तस्करी  क्रियाकलाप  निवारण  अधिनियम  1974  की  धारा

 2(1)()

 के  उपबन्धों  के  अनुसरण  में  सरकारी  राजपत्र  में
 अधिसूचित

 गया  अथवा  नजरबन्दी  का  आदेश  पारित  करने  की  तारीख  से

 कम  से  कम  एक  महीने  की  अवधि  समाप्त  हो  चुकी  zt

 (iv)  ऐसे
 व्यक्तियों  को  पकड़वाने  के  संबंध  में  दी  गई  सूचना  विशिष्ट  सुचना

 (४)  ऐसी  सुचना  sada  निदेशालय  के  ऐसे  अधिकारी  द्वारा  लिखित  रूप  में  fears

 ओहदा  सहायक  vada  निदेशक  से  कम  का  नहीं

 8  1976  की  स्थिति  के  वा  र  विभिन्न  राज्य  सरकारों अथवा
 केंद्रीय

 सरकार  द्वारा  340  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  नजरबन्दी  के  arta  जारी  किए  गयें
 थे  जो

 या
 तो

 फरार  है  या  जिन्हें  नजरबंद  महीं  किया fear गया  है  ।
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 लिखित  उत्तर 24  बैशाख  1898

 उपर्युक्त
 340

 व्यक्तियों  में  से
 225

 व्यक्तियों  के  विरुद्ध  विदेशी  मुद्रा  संरक्षण
 तथा  तस्करी  निवारण  1974  की  क्वारा  7(1)

 ag  पडा  को
 सम्पत्तियां  अभिग्रहण  करने  की  adel  शुरु  करने  के  fi

 पोर्ट  के  अधीन  और/अथव्रा  vet  अधिनियम  की  धारा  7(1)

 जिन  व्यक्तियों के  विरूद्ध  नजरबंदी  के  mew  जारी  किये  गये
 हैं
 उनके नाम  सरकारी

 राजपत्र में  अपि  करना  और  उन्हें  विनिर्दिष्ट  अधिकारी  के  समक्ष  पेश  का

 निर्देश  के  अधीन  कार्यवाही  की  गई  उपर्युक्त  अधिनियम  की  धारा  7(1)
 लगभग

 के  अन्तर्गत  शुरू  की  गई  कार्यवाही  के  अनुसरण
 12

 फरार  व्यक्तियों
 98  लाख रु०  की  सम्पत्तियों  को  अभिग्रहण  करने  के  आदेश  विभिन्न  न्यायालयों

 द्वारा  पारित  किये  ज़ा  ah

 Charges  of  Corruption  against  Income  Tax  Officers

 3974.  Shri  M.  C.  Daga:  Will  the  Minister  of  Finance  be  pleased  to  state
 the  number  of  Income  Tax  Officers  dismissed  or  suspended  on  corruption  charges
 during  the  last  three  years  and  the  disciplinary  action  taken  against  them
 therefor  ?

 The  Minister  of  State  In  Charge  of  Deptt.  of  Rev.  &  Banking  (Shri  Pranab
 Kumar  Mukherjee):  The  required  information  regarding  Income-tax  Officers,  in
 respect  of  the  period  from  the  Ist  April,  1973,  to  the  31st  March,  1976,  is  as
 under

 @  Dismissed  or  removed  4
 from  service.

 (ii)  Penalties  other  than
 dismissal  removal
 from  Service,  imposed.

 — (iii)  (a)  Being  prosecuted.

 (b)  Departmental  action  12
 being  pursued  after
 issue  of  chargze—
 sheets  on  allegations
 of  corruption  or  lack
 of  integrity.

 (iy)  Of  the  20  Income-tax  Officers  wa0  ave  b2ing  prosecuted  or  against
 whom  charge-sheets  have  b2en  issued,  8

 are
 unier  suspension.

 क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों के  लिए  पृथक  स्टाफ

 t

 3975.  श्री  बालकृष्ण  away  मायर :  क्या  faa  मंत्री  यह  बतानें  की
 करेंग

 क्या  ग्रामीण  ग्राहकों  की  श्रावश्यकताद्ं  को  go  करने  हेतु  क्षेत्रीय  ग्रामीण
 बैंकों

 के  लिए  एक  पृथक  प्रकार  का  स्टाफ  होगा  ;

 यदि
 तो

 क्या  नई  भर्ती  की  जायेगी  ;  और

 क्या  कृषि  में  डिग्री  तथा  डिप्लोमा  धाष्यों  को  प्राथमिकता  दी  जाएंगी ?
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 Vaisakha  24,  1898  (Saka) Written  Answers

 राजस्व और  dian  विभाग  के  प्रभारी  राज्य  मंत्री  प्रणव  कुमार  ह

 से  शुरु  शुरु  सम्बद्ध  प्रायोजक
 क्षेत्रीण  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाओं

 को  सुचारु रुप  के  लिये  आवश्यक  संख्या  में
 और

 कार्यानुरुप  कर्मचारी  देकर

 उनकी  सहायता  करत  हालांकि  सरकार  a  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैक  की  किसी  खास

 शाखा के  faa  कर्मचारियों ar  कोई  निश्चित  मापदण्ड  नहीं  निर्धारित किया

 फिर  भी  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  शाखाओं  उनके  दवारा  जाने  वाले  कार्य

 की  मात्रा  को  ध्यान  में  रखते  एक  शाखा  एक  कोषाध्यक्ष  एवं  लिपिक
 और  एक  कनिष्ठ  लिपिक  नियुक्ति  करने  की  इजाजत  दे  दी  गयी  है

 ।
 किसी  क्षेत्रीय

 ग्रामीण  बैंक  की  किसी  शाखा  दवारा  लिये  जाने  वाले  कारोबार  की  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  लेखाकार
 और

 क्षेत्र  अधिकारी  भर्ती  करने  की  भीं

 व्यवस्था है  ।

 इरादा  यह  है  कि  हर  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंक  के  लिये  अधिकारियों  एवं  कर्मचारियों

 की  प्रत्यक्ष  नियुक्ति  संबद्ध  राज्य  के  भीतर  ही
 और

 तरजीही  तौर  पर  बैंक  के

 चालन  क्षेत्र  से  ही  ऐसे  उम्मीदवारों  में  से  की  जाय  जिनमें  आवश्यक  योग्यता  हो  तथा

 जिनमें  ग्रामोन्मुखता  हो  और
 गांवों  के  प्रति  अभिरुचि  हो  ।

 ये  नये  कर्मचारी  प्रायोजक
 बैकों  से  प्रतिनियुक्ति  पर  लिये  गये  कर्मचारियों  का  स्थान  ले  लेंगे  ।  क्षेत्र  अधिकारियों

 के  पदों  के  उन  उम्मीदवारों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  जो  किसी  मान्यताप्राप्त

 विश्वविद्यालय  से  कृषि  विज्ञानों  और  वाणिज्य  में  स्नातक  हो ं।

 ताल्लुका  सयानों  पर
 खानपान-व-आवास

 गह-व-रेस्टोरेंट

 3976.  श्री  बालकृष्ण  बेॉकन्ना
 नायक  :  नया  dew  और  नागर  विमानन  मंत्री

 यह  बदलने  की  कृपा  करेंगे

 ताल्लुका  स्थानों  जैसे  छोटे  कस्बों  में  जहां  ग्रामीण  जनता  न्यायालय
 तथा  कार्यालय  या  बैंक  के  काम  से  आती  हैं  साधारण  लोंगों  के  लिये  सस्ते

 आवास  गृहों-व-रैस्टोरेंटों  के  वित्त  पोषण  भावनाओं  का  पता  लगाया  गया  है  ;

 यदि  तो  छोटे  होटल  जो  जनता  की  खाने  की  व्यवस्था  करते

 g  भूमि  तथा  ऋण  के  रूप  में  किन  पर  सहायता  प्राप्त  कर  सकते  हैं  ;  और

 यदि  इस  समय  कोई  संस्थागत  प्रबन्ध  विद्यमान  नहीं  है  तो  सरकार

 का  विचार  जनता  के  लिये  आवास  तथा  खानपान  कार्यक्रम  में  सहायता  के  लिये

 योजना  बनाने  का  है
 !

 adza  और  नागर  विमानन  मंत्रालय में  राज्य  मंत्री

 से  पांचवीं योजना  के  प्रारुप  के  पर्यटन  विषयक  प्र
 सुरेन  पाल

 faz)

 मोटे  के  अनसार  केन्द्रीय  aa  उन  प्रायोजनाओं  धन  विनियोजन  करेगी

 जिनसे  fe  अन्तर्राष्ट्रीय  पर्यटन  को  प्रोत्साहन  मिलेगा  और  विदेशी  मुद्रा की  आय
 जबकि  राज्य  सरकारें  अपने  प्रयत्न  अन्तर्देशीय  पर्यटन  सुविधाओं के  विकास  पर

 केन्द्रित  करेंगी
 ।

 ताल्लुका  स्थानों  जैसे  छोटे  कस्बों  में  जन-साधारण  के  लिए  सस्ते
 खानपान-व-आवास  गुणों-व  रेस्टारेंटों  का  विकास
 सरकारों  के

 ~
 व  उनकी  वित्त-व्यवस्था  करना  राज्य

 कार्यक्षेत्र आता  है
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 14  मई  1976  सभा  पटल  पर  रख  गय  पत्र

 dint  को  आधिक  सहायता

 3977.  है|  क्०  लफकप्पा  कया  faq  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  .  करेंगें  कि

 क्या  भारत  ने  टोंगा  को  आधिक  सहायता  देने  पेशकश  की  है  ;  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  तथ्य  क्या  हैं
 ?

 faa  मंत्री  ato  :
 और  ने  टोंगा को  भारतीय

 विशेषज्ञों  की  सेवाओं  भारत  में  प्रशिक्षण
 की  सुविधाओं  और  सिंचाई  के  पंप

 x oo  a1 पुस्तकों  तथा  वैज्ञानिक  उपस्करों  के  रूप  में  सहायता  प्रदान

 सभा  पटल  पर  रख  गय

 PAPERS  LAID  ON  THE  TABLE

 भारतीय  अन्दर  ष्ट्रिंय  हवाई  अड्डा  प्राध्किरण  का  वर्ष
 1974-75

 के  लिए  वार्षिक
 प्रतिव

 दन

 तथा  31-3-75  को  समाप्त  हुए  ad  के  लिए  प्रमाणित  लेख  तथा  लेखा  परिक्षा  लेखा

 पेंशन  और  नागर  विमानन  भत्र:लय  मं  राज्य  मंत्री  सुरेन्द्र  पाल  मे

 लिखित  पत्न  सभा  पटल  पर  हूँ
 :---

 (1)  अन्तर्राष्ट्रीय  हवा  अड्डा  प्राधिकरण  1971  की  धारा
 25

 की  उपचार

 (2)  के  अन्तर्गत  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण के  वर्ष  1974-75
 के  वार्षिक  प्रतिवेदन  तथा  अंग्रेजी  की  एक  प्रति  1

 )  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण  1971  की  धारा  24  की  उपधारा

 (4)  के  अंतगर्त  भारतीय  अन्तर्राष्ट्रीय  हवाई  अड्डा  प्राधिकरण के  31

 1975  को  समाप्त  हुए  वर्ष  के  प्रमाणित  लेखे  तथा  अंग्रजी  की

 एक  प्रति  तथाਂ  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  |

 at  रखी  गई ।  देखिए  संख्या  एल दी ठी  ०  10847/  76]

 LS

 am
 पोत  युद्ध  जोखिम  बीमा  योजना  और  संघ  सरकार  राजस्व

 खंड  पर  और  दा  अप्रत्यक्ष
 तथा

 प्रत्यक्ष  करं  के  बार  में  भारत  के  नियंत्रक  तथा

 महालेखापरीक्षक  का  प्रतीक दन  ।

 वित्त  मंत्रालय  में  उपमंत्री  सुशीला  में  निम्नलिखित  va  सभाਂ  पटल

 पर  wait

 (1)  समुद्री  पोत  युद्ध  जोखिम  बीमा  योजना के  प्रारूप  की  एक  प्रति  तथा  योजना  की

 एक  प्रति ।  [dara a में  रखी गई  देखिए  संखया  एल०  टो  ०10  848/
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 [attaat  सुशीला

 (2)  संविधान  के  अनुच्छेद  151(1)  के  अंतगर्त  भारत  के  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

 के  वर्ष  1974-75  के  प्रतिवेदन  संघ  सरकार  राजस्व
 एक-अप्रत्यक्ष  कर  और  खंड  दो-प्रत्यक्ष  कर  तथा  अंग्रेजी  की

 एक  प्रति  ।  में  रखो  देखिए  संख्या  एल०  -zto  10849/76]

 टेक्सटाइल  समिति  संशोधन  1976

 वाणिज्य  मंत्रालय  में  उपमंत्री  विश्वनाथ  प्रताप  :  मैं  टेक्सटाइल  समिति

 1963  की  धारा  22  की  उपधारा  (3)  के  अन्तर्गत  टेक्सटाइल  समिति

 संशोधन  1976  तथा  अंग्रेजी  कीਂ  एक  जो  दिनांक  10  अप्रेल

 1976  सेभारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  साज  सां०  fro  509  में  प्रकाशित  हुए  सभा

 पटल  पर  waar  gt  में  रखी गई
 ।  देखिए  संख्या  एल०  टी

 ०  10850/76]

 निर्माण  और  आवास  तवा  संसदीय  कार्य  मंत्री  के०  :  अध्यक्ष

 चूंकि  विदेश  मंत्री  जिन्होंने  करजण  प्रसात्वपर  वक्तव्य  देना  इस  समय  दस रे
 सदन  में  है  ।

 मने  उनके  पास  संदेश  भेज  fer  वह  aa  ही  इस  बीच  हुम  अगला  आइटम  ले

 सकते  ।

 mead  महोदय  :  ठीक  संसदीय  wa  मंत्रीਂ  हाय  सभा के  कार्य  के  बारे में  वक्तव्य I

 सभा  का  कार्य

 BUSINESS  OF  THE  HOUSE

 निर्माण  और  आवास  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्री  (  को  के ०  ।  अध्यक्ष  महोदय
 म  घोषणा  करता  हूँ  कि

 17  1976  आरम्भ  होने  वाले  सप्ताह के  लिये

 लिखित  सरकारी  कॉर्प  लिया  जायेगा

 (1)  faa  1976

 विचार  पाशित

 (2)  कोयला  खान  संशोधन  1976

 तथा  पारित

 (3)  राष्ट्रीय  पुस्तकालय  विधेयक  1972  संयुक्त  समिति  cater  प्रतिवेदित  रुप  में

 तथा  पारित

 (4)  चाय  1976

 पारित

 (5)  अतिरिक्त  उपलब्धियां  संशोधन  1976

 पारित

 (6)  कर्मकार
 प्रतिकर  विधेयक  1976,  राज्य  सभा  द्वारी  पास  किये  गये  रूप

 में

 तथा  पारित
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 24  वे  )  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान

 दिलाना

 (7)
 दाई

 पित  1976,  राज्य  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप

 तथा  पारित  करना  )

 (8)  टैरिफ
 आयोग  1976,  द्वारा  पास  किये  गये  रूप

 पारित  करना )

 (9)  जीवन  बीमा  निगम  में  1976

 तथा  पारित  करना

 1(10)  विक्षुब्ध  क्षेत्र  विधेयक  1972,  संयुक्त  समिति  द्वारा  प्रतिवेदित  में

 तथा  पारित  करना )

 (11)  व्यापार
 पोत  1976,  सभा  द्वारा  पास  किये  गये  रूप

 तथा  पारित  करना )

 ((12)  दिक. फामंसी  )  1976,  राज्य  सभा  द्वारा  पास
 किए

 गए  रूप  में

 तथा  पारित

 र  oe

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  ओर  ध्यान  दिलाना

 ‘CALLING  ATTENTION  TO  MATTER  OF  URGENT  PUBLIC
 IMPORTANCE

 Tqrq  सें  भारतीय  नागरिकों  को  ब्रिटेन  की  नागरिकता  ग्रहण  करन  अथवा  ब्रिटेन  छोड़ने  के

 लए  बाध्य  करने  का  ब्रिटनी  सरकार  का  निर्णय

 श्री  इंद्रजित  गुप्त  :  मैं  अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय की
 ओर  विदेश  मंत्री  का  ध्यान  ऑर्विल  करता  हूँ  और  अनुरोध  करता  हूँ  कि  वह  इस  सम्बन्ध में

 CP  वक्तव्य दें  ॥

 भारतीय  नागरिकों  को  ब्रिटिश  नागरिकता  ग्रहण  करने  अथवा  ब्रिटेन  छोड़ने

 के  लिए  बाध्य  करने का  ब्रिटिश  सरकार  का  faa  ग

 बिदेश  मंत्री  यशवंतराव  :  सरकार  ने  इस  आशय  की  खबरें  समाचार-पत्र
 में  देखी  हैं  कि  ब्रिटेन  के  राधिका  रियों  ने  ब्रिटेन  स्थित  भारतीय  राष्ट्रिक ो ंसे  कह  है  कि  वे  ब्रिटिश

 राष्ट्रीयता  ग्रहण  करें  और  नहीं  तो  निष्कासन  के  लिए  dare  रहें  ।  अनौपचारिक  रूप  से  पता

 करने
 co

 ब्रिटिश  सोरेन  आफिस ने  इस  बात  से  इनकार  किया  है  कि  ब्रिटिश  सरकार ने  भारतीयों
 को  ब्रिटिश  नागरिकता  age  करने  या  ब्रिटेन  छोड़ने  को  मजबूर  करने  का  निर्णय  किया  है  ।
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 Calling  Attention  to  a  Matter  of  Urgent  Vaisakha  24,  1898  (Saka}:
 Public  Importance

 [at  यशवंतराव

 सदन  को  ज्ञात  है  कि  ब्रिटेन  में  भारतीय  मूल  के  लोगों  की  काफी  संख्या  है  ।  ठीक-ठीक  आंकड़

 तो  उपलब्ध  नहीं  हैं  लेकिन  अनुमान  है  कि  इनकी  कुल  आबादी  लगभग  500,000 है  ।  इनमें

 से  अधिकांश  लोक  स्वतंत्रता  प्राप्ति के  बाद  और  1960  दशाब्द के  वर्षों  के  बीच  गए  थे  जब  कि

 ब्रिटिश  सरकार  ने  राष्ट्र मंडलीय  आप्रवासन  अधिनियम  (1962)  बनाया  और  उसके  बाद  धी
 रे

 are  आप्रवासन  पर  प्रतिबंध  कड़े  कर  दिए  ।  हमारे  पास  इसके  ठीक-ठीक  आंकड़े तो  नहीं

 हूँ  कि  भारतीय  मूल  के  कितने  लोगो ंने  ब्रिटिश  ग्रहण  कर  ली  है  लेकिन  अनुमान

 @  कि  इनमें  से  50  प्रतिशत  ने  ऐसा  कर  लिया  होगा  ।  ब्रिटेन  स्थित  भारतीय  मूल  के  लोगों ने
 उस  देश  के  आधिक  एवं  राजनीतिक  जीवन  में  महत्वपूर्ण  योगदान  किया  है  ।

 ब्रिटिश  नागरिकता  की  स्वीकृति  1948  के  ब्रिटिश  राष्ट्रीयता  अधिनियम  के  अंतगर्त  की

 जाती  है  जिसका  समय  समय  पर  संशोधन  होता  रहा  है  ।  इस  अधिनियम  के  जो

 मंडलीय  नागरिक  1  जनवरी  1973  से  पहले  ब्रिटेन  में  प्रवेश  कर  चुके  थे  वे  बिना  किसी  और

 अपेक्षा  के  5  वर्ष  के  साधारण  आवास  की  पूर्ति  पर  ब्रिटिश  नागरिक  के  रूप  में  पंजीकृत  होने  के

 अधिकारी  हैं  ।  इसके  अतिरिकत  1971  के  आश्वासन  अधिनियम  में  यह  व्यवस्था  है  कि  1-1-73

 को  यू०  के०  में  बसे  राष्ट्र मंडलीय  नागरिकों  के  विषय  में  यह  माना  जायगा  कि  उन्हें  अनिश्चित

 काल
 तंक  य०  के०

 में  रहने की  छूट  एसा  समझा  जाता  है  कि  ब्रिटिश  नागरिकता
 से

 संबंधित

 कुछ  संदिग्धता ओं  को  दूर  करने  के  लिए  इस  समय  अधिनियम  का  पुनरीक्षण  हो  रहा

 है  लेकिन  अभी  तकਂ  न  कोई  निर्णय  लिया गया  है  और  न  किसी  कानून  का  प्रारूप  तैयार  हुआ  है  ।

 अखबारों
 में  जिस  तरह  के  कानून  का

 उल्लेख
 है

 यदि  वह  कभी  लागू  होता है  तो  वह  शायद
 भारतीय  मूल  के  लोगों  के  लिए  ही  नहीं  होगा  बल्कि  दूसरे  आप्रवासियों के  लिए  भी  होगा  जिनमें
 एशिया  के  अन्य  अफ़रीका  तथा  केरेबियाई  देशों  के  आप्रवासी  भी  शामिल  होंगे  ।  इसलिए

 इस  प्रश्न  को  अलग  से  न  देख  कर  उचित  परिप्रेक्ष्य  में  इसकी  अपनी  समग्रता में  देखनाਂ  ठीक

 फिर  भीਂ  सरकार  इस  अवसर  पर  यह  बताना  चाहेगी  कि  ब्रिटेन  में  रहने  वाले  सभी

 भारतीय  नागरिकों  के  जो  कि  वहां  के  सामुदायिक  जीवन  में  अपनी  उचित  भूमिका  अदा

 कर  रहे  वहां  जो  उचित  तथा  मानवीय  व्यवहार  किया  जाता  उसको  हमारी  सरकार  कितना

 महत्व  edt  है  और  साथ ही  यह  आशाਂ  भी  व्यक्त  करना  चाहेगीਂ कि  ब्रिटिश  सरकार  इस  बात

 का  पुरा  ख्याल  रख  गी  कि  कोई  ऐसी  कार्रवाई  न  कीਂ  जाए  जिससे  डन  लोगों  के  लिए  कोई  तकलीफ

 at  दिक्कत  ast  हो  जाए

 श्री  इज़्ज़त  गुप्त  इस  वक्तव्य  से  एक  बात  तो  स्पष्ट  हो  जाती  है
 कि  ब्रिटिश

 सरकार  राष्ट्रीयता  अधिनियम में  चाहे  कुछ  भी  संशोधन  करने का  विचार  कर  रही  हो  किन्तु

 उन्होंने  हमारी  सरकार  से  को  मैं  समझता  हूँ  कि  उन्हें  एसा  विचार

 करने से  पहले  हमारी  सरकार से  पराग्वे  करना  चाहिए  क्योंकि  एक  बात  तौ  यह  है  कि  हमा रे

 ई  परामशं नहीं  किया  है

 देश  के  लगभग  पांच  लाख  लोग  वहां  रह  रहे  हैं  और  काम  कर  रहे  हैं  और  दसरे  भारत

 । मण्डल  का  एकਂ  अंग

 मैं  यह  जानना  चाहुंगा  कि  क्या  हमारी  सरकार  इन  समाचारों को  ध्यान
 में

 भारत  सरकार से  परामर्श  करे  t
 रखते  हुए  ब्रिटिश  सरकार  से  अनुरोध  करेगी  fe  वह  हमें  सभी  संशोधनों से  अवगत  करे  और

 विवरण को  देखने से  पता  चलता  है  कि  संशोधन  रा  ष्ट्रमण्डल  के  सभी  नागरिकों  पर

 लागू  न होंगे  तथा  इस के  लिए  रंगभेद  नीति  अपनाई  जाएगी  ।  आस्ट्रेलिया  के  लोग
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 दिलाना

 बावा

 faza  के  निवासी  ह  वे  गोरे  लोग  हमारी  सरकार  यह  कहती  है  कि  यह  विधान

 भारत  मूल  के  लोगों  पर  ही  लागू  नहीं  होगा  बल्कि  आदि  अन्य  महाद्वीपों  के

 लोगों  पर  भी  लागू  होगा  ।  अतः  FAT  हमारी  सरकार  ब्रिटिश  सरकार  स  यह  स्फटिक रण
 मांगेगी  कि  कया  न्याय  विधान  राष्ट्रमण्डल  के  सभी  देशों

 के लोगों पर  लागू  होंगा  या  कुछ  देशों

 के  लोगों  पर  यह  लागू  नहीं  होगा  ?  समाचार  पत्रों  को  देखन  a  हमार  मन  में  यह  आशंका

 उत्पन्न  हो  गई  |  सरकार  हमें  यह  बतान  का  कष्ट  करे  कि  उसका  इस  बार

 में  क्या  विचार है  तथा  वह  क्या  रवैया अपनाने  जा  ]

 तीसरी  बात  मैं  ब्रिटेन  में  स्थायी  रूप से  वाले  उन  भारतीयों के  बारे  में  पूछना  चाहत
 जो  वहां पर  डाक्टर हैं  और  जिन के  बारे  में  ब्रिटिश  सरकार  यह  सोचती  है  कि  यदि  उनको  निकाल
 feat  जाए तो  उनकी  आधी  स्वास्थ्य  सवा  भंग हो  जाएगी  |  इसके  अलावा  ब्रिटेन  में  कुछ
 भारतीय  लोग  एसा भी  काम  कर  रहे  हैं  जो  काम  ब्रिटेन के  लोग  नहीं  करना  चाहत  ।  इन  के

 अलावा  बहुत  से  कारखानों  में  औद्योगिक  कर्मकार  भी  काम  कर  रहे

 जहां तक  हमारे  देश  का  सम्बन्ध  है  यह  बात  सत्य है
 कि

 हम  उन  लोगों  को  पूरी  तरह  से
 रोजगार  तथा  अन्य  सुविधायें  नहीं  दे  सके  ह  जिस  कारण  वे  वहां  पर  जा  कर  काम  कर  रहे  ह  ।

 @  इस  बात  को  ध्यान  में  रख  कर  वहां  गए  ह  कि  चूंकि  हम  भीਂ  राष्ट्रमण्डल के  सदस्य  हैं  इसलिए

 हमे ंवे
 सभी  सुविधायें  उपलब्ध  जो  राष्ट्र मण्डलीय  देशों  को

 उपलब्ध  होती  हँ  इस

 बात  से  इकार  नहीं  करता  कि  उन्हे  व
 सुविधायें

 उपलब्ध  नहीं  की  परन्तु  यदि  व  अब  यह
 निगंयकर  लेते  हू  और  इन  लोगों  को  कहते  हैं  कि  या  तो  ब्रिटेन  की  नागरिकता  स्वीकार  क  रो  या

 ब्रिटेन  छोड़  दो  तो  क्या  इसका  अथ  यह  नहीं  होगा  कि  उन्हें  afarart  रूप  से  देश  से  निकाला  दिया

 जाएगा  ?  ब्रिटेन  में  कुछ  एसे  भी  भारतीय  हो  सकत  ह  जो  भारतीय  नागरिकता न  छोड़ना

 चाहें  ।  अतः  क्या  इसका  यह  अर्थ  नहीं  होगा  कि  उन्हें  अनिवार्य  रूप  से  ब्रिटेन  छोड़ना  पड़ेगा  ?

 यह  बात  मेरी  समझ  में  नहीं  आ  है  कि  क्या  ब्रिटिश  सरकार  अपनी  बे  रोजगारी  के  कारण

 एसा  करना  चाहती  है  या  किसी  विरोधाभास  से  ।  परन्तु  हम  नहीं  चाहेंगे  कि  ब्रिटिश  सरकार

 इस  तरह  से  भारतीयों को  तंग  करके  अपनी  ब  रोजगारी  की  समस्या  का  समाधान  इसलिए
 में  सरकार  से  यह  पुछना  चाहुंगा  कि  कया  सरकार  इन  समाचारों को  ध्यान में  रखते  हुए  इस

 मामले  को  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  समय  पर  उठाएगी  जिससे  कि  ब्रिटिश  सरकार  के  साथ  ठीक

 समय  पर  इस  बारे  में  विचारविमर्श  करके  इस  सभी  समस्या  का  समाधान  किया  जाਂ  सके  और

 ब्रिटन  स्थित  भारतीयों  को  इस  प्रकार  की  परेशानी  से  बचाया  जाਂ  सके  ?

 निदेश  मंत्री  परायस्तराव  :  इस  समय  में  केवल  यही  कहता  चाहता  हूं  कि

 ब्रिटिश  सरकार इस  प्रश्न  पर  गम्भीरतापूर्वक  विचार  कर  रही  है  इसलिए  हमारे  साथ  परामर्श

 करने  या  हमें  कोई  जानता री  देने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।  उन्होंने  हमें  बता  दिया  है  कि  उन्होंन

 इस  बारे  में  कोई  निगम  नहीं  किया  मं  यह  तो  नहीं  कह  सकता  कि  वह  ऐसा  नहीं  करेंगे  fea
 जब  हम  इस  प्रश्न  पर  आपस  में  विचार  कर  रहे  ह  तो  मुझे  इस  बारे  में  स्पष्ट  बात  कहनी  होगी  |
 वर्ष  1962  से  लेकर  जो  भी  इस  बारे  में  कार्यवाही  की  गई  वह  कड़ी  काय  वाही  की
 गई  ।  प्रथम  आवास  अधिनियम  में  भारतीयों  के  ब्रिटेन  में  प्रवेश .  करने  पर  प्रतिबन्ध
 लगाया  गया  भविष्य  में  क्या  संशोधन  किए  जाएंगे  यह  इस  कहना  कठिन
 इसीलिए  मैंने  अपने  वक्तव्य में  चिन्ता  व्यक्त  की  यह  बात  भी  कर  ली  है
 कि

 हम  चाहते  हैं  कि  हमारे  देशवासियों के
 साथ  उचित  और  मानवी ग्र  व्यवहार  किया  जाए

 क्योंकि  वे  ब्रिटेन  के  सामाजिक  जीवन  में  अपनी  उचित  भूमिका  अदा  कर  रहे  हैं  ।
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 Finance  Bill,  May  14,  19706:

 [at  यशवंतराव  चव्हाण |

 निस्सन्देह  ब्रिटेन  एक  सम्पूर्ण  प्रभुत्वसम्पन्न  देश  है  और  वह  कोई  भी  बना  सकता
 फिरभी  हम  उनसे  अनुरोध  करेंग  कि  ऐसी  कोई  कार्यवाही की  जाए  जिससे  इन

 के
 लिए  कोई  तकलीफ  या  दिक्कत  खड़ी  हो  जाए  ।

 मैं  माननीय सदस्य  से  सहमत  हूं  कि  यदि  कोई  ऐसा  कानून  बनाया  गया  जिसमें
 रंगभेद  किया

 गयाਂ  तो  निस्सन्देह  हम  उसका  विरोध  इस  समय  मैं  केवल  यही  कहना  चाहता हूँ  ।

 fad

 FINANCE  BILL,

 अध्यक्ष  महोदय  :  सभा  अब  12  1976  को  श्री  सी०  सुब्रहमण्यम  द्वारा  पेश  किए
 निम्नलिखित  प्रस्तावਂ  पर  आगे  विचार  अर्थात्‌

 वित्तीय  वर्ष  1976-77 के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  की  वित्तीय  प्रत् था पनाओं को  प्र
 करने  वाले  विधेयक  पर

 विचार  किया
 जाए  ।''

 श्री  सुखदेव  प्रसाद  बर्मा  अंब  अपना  भाषण  जारी  कर  सकत  हैं  ।

 Shri  Sukhdeo  Prasad  Verma  (Nawada)  congratulate  the  Hon.  Finance
 Minister  for  presenting  a  budget  which  reflects  Government’s  determination  to
 remove  social  and  economic  disparities  that  are  prevalent  in  our-country.  Last  year
 strong  action  was  taken  against  smugglers  and  black-marketeers  as  a  result  of
 which  people  disclosed:  their  black  money.  Strong  action  was  taken  against  the
 tax  evaders  also.  This  was  certainly  a  great  achievement.  Now  the  question
 is  how  to  utilise  the  black  money,  that  has  been  unearthed  or  is  likely  to  be
 unearthed,  for  the  uplift  of  the  down.  trodden.  It  was:  to  solve  this  problem
 that  our  Prime  Minister  had  put  before  the  country  the  economic 20  point
 programme  and  in  order  to  implement  this  programme  she  had  declared
 emergency.  This  emergency  has  proved  a  boon  for  the  country.  Now  I  would
 like  to  say  something  as  to  how:  we  should  implement  this  programme.  Merely’
 giving  of  land  to  the  landless  out  of  the  surplus  land  will  not  solve  their
 problem.  Along  with  this  land  some  financial  aid  should  also  been  given  to
 them.  It  is  necessary  to  give  them  financial  aid  because  otherwise  those  people '

 t will  not  be  able  to  get  any  help  from  the  banks  or  cooperative  societies.
 present  banks  and  cooperative  societies  take  a  long  time  to  grant  loans.
 Government  should  take  steps  to  make  available  loans  to  such  people  in-
 time  so  that  they  could  make  use  of  them  for  developmental  purposes.
 Unless  this  loan  system  is  revised’  we  cannot  do  justice  with  these  people.  The-
 banks  also  need  the  guarantee.  of  two  guarantors  for  giving  loans.  It  is  difficult
 for  the  small  farmers  to  give  guarantee.  That  is  why  they  are  not  able  to  make
 use  of  the  loans.

 have
 In  this.  connection  I  would  like  to  give  one  example,  As  you  know
 from  Bihar  and  am  also  a  Chairman  of  a  Committee  there.  I.have  seen

 that  in  the  Aurangabad  district  of  Bihar  in  Nabi  Nagar  and  Kutumba  villages
 many  people  are  engaged  in  the  handloom  industr  y.  Those  people  are  in  great
 difficulty  because  they  do  not  have  money.  As  2  result  of  paucity  of  money most  of:  the  handlooms  are  lying  idle.  On  enquiry.  I  have.  been  told  that  the
 Nationalised  banks  are  not  Prepared  to
 metres.  Since  Nabi  Nagar  and  Kutumba

 extend  their  help  beyond  eight  kilo--
 are  at  a  distance  which  is  more  than»
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 eight  kilometres  that  is  why  the  weavers  engaged  in  handloom  industry  there,
 who  are  more  than  four  thousand  in  number,  are  not  able  to  enjoy  this  benefit.
 Since  handloom is  -one  of  the  items.  under  the  20  point:  economic  programme
 therefore  the  banks  should  be  directed  to  extend  help.  to  those  persons.  This
 restriction  of  eight  kilometres  should  also  be  removed  or  the  pay  office  at
 Nabi  Nagar  should  be  asked  to  give  loans  to  them.  In  this  connection  I  would
 like  to  give  one  more  point.  The  Punjab  National  Bank  had  offered  to  open.  its

 The branch  in  Amlea  provided  they  are  given  office  accommodation  there.
 Collector  of  Aurangabad  has  found  out  accommodation  for  the  branch  but
 it  has  not  been  opened  so  far..  Under  such  circumstances  Bihar  cannot  make
 much  progress.

 Our  Prime  Minister,  our  Central  Government  and  our  State  Governments
 are  keen  to  make  20  point  programme  a  success.  But  they  alone  cannot.  imple-
 ment  20  point  programme.  In  order  to  implement  this  20  point  programme
 it  is  necessary  to  gear  up  the  administrative  machinery.  The  performance  of
 the  administrative  machinery  should  also  be  assessed.  But  it  is  our  misfortune
 that  the  administrative  machinery in  Bihar  is  a  victim  of  .casteism.  The  Prime
 Minsiter  had  herself  told  in  Patna  that  the  administrative  machinery  of  Bihar
 is  a  victim of  casteism.  Some  éffective  steps  should  be  taken  in  this  regard.
 Some  way  should  be  found.  out  to  remedy  the  situation.  In  case  it  is  not  done
 then  Bihar  which is  economically  and  socially  backward,  will  continue  to

 remain  backward  and  it  will  never  come  up.

 At  the  end  of  my  speech  I  would  like  to  say  that  under  20  point  econo-
 mic  programme  service  societies  should  be  set  up  in  Bihar  for  the  weaker
 sections  of  society.  These:  societies  will  give  loans  to  the  weaker  sections  in  Bihar.

 With  these  words  I  close  my  speech.

 श्री  समर  मुखर्जी  :  वित्त  मंत्री  ने  बड़े  बड़े  कारोबार-गृहों  को  और  अधिक  रियायतें

 देने की  घोषणा  की  सरकार  की  पहले  भी  बड़े बड़े  कारोबार-गृहों को  अनावश्यक  रूप  से

 करने  की  नीति  रही  इस  वर्ष  का  आयव्ययक  भी  इसी  नीति  का  परिचायक है  ।  सरकार

 ये  रियायतें  शायद  इसलिये  देना  चाहती है  कि  इससे  उनको  अधिक  बचत  होगी  और  वे  उद्योगों

 में  अधिक  पूजी  लगा  सकेंगे  ।  सरकार  की  वास्तव में  यह  धारणा  है  कि  ऐसा  करने से
 व्यवस्था

 के  मामले  में  जो  संकट  उत्पन्न  हो  गया  है  वह  टल  जायेगा  |  इसीलिये  सरकार  इसे
 अर्थव्यवस्था के  मामले  में  एक  नया  मोड़  बना  रही  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  हम  अब  बहुत
 आगे  बढ़  जाने  की  स्थिति में  आ  गये  हैं  ।

 उद्योग  मंत्री  ,  श्री  टी० ए०  पाई ने  कहा  कि  इस  देश  में  मंदी  नहीं है  ।  मेरे  विचार  में  उनका

 यह  कहना  संधा  गलत  है  wife  मंदी  एक  वास्तविकता  है  और  इससे  इन्कार  नहीं

 किया जा  सकता  ।  यह  तो  ठीक  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  हुई  है  परन्तु  यह  भी  सही  है  कि  इस  के
 कारण  जबरन  मिल  बन्दी  और  श्रमिकों  की  भारी  संख्या  में  छंटनी  हो  रही

 लगभग  5  लाख  श्रमिकों की  छंटनी  करदी  गई  यह  पहलू है  और  दूसरा  पहल

 यह  है  कि  उत्पादन बढ  रहा  है  और  स्टाक  जमा हो  रहा है  |  क्योंकि  जिन  लोगों की  छंटनी

 कर  दी  |गई है  उनकी  क्रय  शक्ति  समाप्त  हो  गई  है  ।  जब  कभी  भी  उत्पादन  बढ़ता  तभी

 कपास  और  अन्य  _  वस्तुओं के  मूल्य  बहुत ही  कम  हैं
 द्योतक और  इससे  किसानों  की  स्थिति  बहुत  ही  खराब  हो  जाती  क्या ये  सब  इस  बात

 नहीं है  कि
 देश

 में
 मंदी

 संकट  कई  कांग्रेसी  सदस्यों तथा  सी  ०.  पी०  arse  के  सदस्यों ने  भी

 यही  कहा  है  कि  उत्पादन  at  बढ़ा  है  परन्तु  किसानों  को  से  कम  der  मिला
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 समर  मुखर्जी

 उत्पादन  में  तो  30  प्रतिशत  वृद्धि  हुई  है  जब  कि  बेरोजगारों में  13  प्रतिशत  वृद्धि हुई
 लिये  अधिक  रोजगार  के  लिये  अधिक  उत्पादन  का  नारा  बिल्कुल  भ्रामक  है  क्योंकि

 बिकता  इस  के  प्रतिकूल  है
 ।  यही  कारण  है  कि  अथंव्यवस्था  की  स्थिति  अधिकाधिक  खराब

 होती  जा  रही  है  ।

 अब  यह  प्रचार  हो  रहा  है  कि  मूल्यों में  स्थिरता  आ  गई  परन्तु  मूल्य  पहले  ही  बढ़ने

 लग  गये  हू  इसका  क्या  कारण है  ?  उत्पादन  का  श्रमिकों  की  छंटनी  और  तमंचा  रियों
 के  महंगाई  भत्ते  में  कटौती  करना  इस  बात  को  सिद्ध  करता है  कि  सरकार  शोषण  पर  आधारित

 एक  पूंजीवादी  पद्धति  का  विकास  कर  रही  हैं  |

 अज  चीनी  क  निर्वात  हो  रहा है  जबकि  देश  में  चीनी  बहूत  मांगी  बिक  रही है
 ।  चीनी

 की  कई  मिलें  पहले  ही  बन्द  पड़ी  हैं  ।  कपड़ा  मिलें  भी  बन्द  पड़ी  हैं  इस  के  बावजूद  यह  कहा

 जा  ष्ह्  कि  अथ  व्यवस्था  की  स्थिति  में  बहुत  ही  अधिक  सुधार  होने  si  रहा  हैं  ।  यह  शायद

 इसलिए  कह  जा  रह  है  उत्पादन  बढ़ा  है  ।  परन्तु  बढ़े  हुए  इस  उत्पादन  का  आम

 लोगों  को  क्या  लाभ  हं  आम  जनता  को  इससे  लाभ न  होने  का  कारण  यह

 है  कि  हमारी  समस्त  अर्थव्यवस्था  पर  घि कार वा  चोर  बाजारी  करने  वालों  और

 खोरों  नियंत्रण  है  और  सरकार  भी  इन्हीं  लोगों  को  अधिकाधिक  रियायतें  दे  रही  अब

 देश में  एक  नया  युग  आरम्भ  हुआ  है  जिसमें  भारत  की  बड़ी  बड़ी  कम्पनियां  बहु-राष्ट्रीय
 निगमों  के  साथ  गठजोड़  कर  रही  हू  और  मध्य-पूरे  के  देशों  में  अपनी  पूंजी  लगाने  के  लिये  नई

 नई  योजनाएं  बता  रही  चूंकि  देश  में  मंदी  है  इसलिये  निर्वात को  बढ़ावा  मिल  रहा  है
 और  इसी  लिये  बहु-राष्ट्रीय  निगमों  को  रियायतें  दी  जा  रही  इन  निगमों का  मुख्य  प्रयोजन

 तो  मुनाफा  कमान  है  और  एक  बार  एसा  समय  आयेगा  जब ये  देश  इसका  बुरा  मनाने

 और  भारत  की  शान  पर  धब्बा  ।

 विश्व  बाजार  में  कड़ी  प्रतियोगिता  होने  के  कारण  पटसन  की  सभी  मिलें  बन्द  होती

 रही  हूं  ।  पटसन  उद्योग  में  33,000  स्थायी  ea  चोरियों  को  नौकरी  से  निकाल  दिया  गया  है  ।

 बंगाल  मजदूर  यूनियन  ने  श्री  रघुनाथ  रेड्डी  को  सम्बोधित  अपने  एक  पत्र  में  लिखा  है  कि  वहां  पर

 50,000  श्रमिक भूख  से  मर  गये  हैं  ।  श्रन्यक्षेत्रों  में  भी  ऐसी  मौते हुई  हैं  ।  तमिलनाडू में
 इण्डिया  Wied  लिमिटेड  के  श्रमिकों  से  प्राप्त  हुए  एक  पत्न  से  पता  लगा  है  कि  एक  लड़की  तथा

 एक  श्रमिक  ने  आत्महत्या कर  ली  है  ।  वहां  के  श्रमिकों  की  दशा  भी  दयनीय  है  ।  इन

 स्थितियों  में  यह  कहना  कितना  भ्रामक  है  कि  हमने  देश  संकट  से  मुक्त  कर  लिया  है  |

 इस  के  श्री  zTo  To  पाई  ने  कहा  कि  हम  अपने  आप  को  विकासशील  देश  ने

 मानें  अब  हम  विक्सित  देशों  में  शामिल  हो  गये  हैं  ।  परन्तु  वास्तविकता  यह
 fe  यह  देश  इस  समेत  मंदी  का  सामना  कर  रहा  है  ।  स्थिति  दिन  प्रति  दिन  बिगड़ती

 जारही है  और  सरकार  जिस  नीति का  पालन  कर  रही  है  उससे  स्थिति  और  भी  अधिक

 बिगड़ती  चली  जायेगी  ।  इंस  का  कारण  यह  है  कि  हमारे  देश  में  पूंजीवाद  का  विकास  हो

 रहा  है  जबकि
 विश्व

 में  पूंजीवाद  परं  संकट  आया  हुआ  है  ।  चुंकि  सरकार  पूंजीवाद
 के  प्रभाव

 में
 है  इसलिये  वह  अपनी  अव्यवस्था  को  पूजीवाद पर  आंए  संकट  से  बचा  नहीं  रही

 और  इसके  कारण  हमारी  अव्यवस्था  दिन  प्रति  दिन  बिगड़ती  जा  रही  है  ।  इस  का

 अन्तिम  परिणाम
 कया  होंगा  उसे  पर  गम्भीरतां  से  विचार

 किया  चाहिये  |

 समय  भारत  में  लोग  भूखों  मर  रहे  हैं  और  तग  आकर  आत्महत्या  कर  रहे  हैं
 क्योंकि  मंदी  के  कारण  बेरोज़गार  हो  गये  जबकि  लगभग  एक  मास  पूर्व  प्रकाशित
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 हुए  एक  चीनी  दस्तावेज़
 से  पता

 लगा है
 कि

 :

 वहां  पर  कोई  भी  बेरोज़गार नहीं  यहां तक

 कि  वहां  पर  अलग  व्यक्ति  भी  काम  में  लगे  हुए  ह  ।  इसका  रण  यह  कि  वहां
 पर

 बढ़िया

 प्रोद्योगिकी  का  सदा  उपयोग  किया  जाता  रहा  है  ।

 श्री  एस०  आर०  दामानी  :  कृपया  यह  बताए  कि  कया  चीन  में  लोकतंत्र  और

 वाक चदर  स्वतंत्रता  है
 ?

 श्री  समर  फर्जी  :  भारत  में  लोकतंत्र  समाप्त  हो  रहा  है  ।  यहां  पर  लोग  भूवे मर  रहे  हैं  1

 जबकि  चीन  ने  अपने  देश  में  बेरोज़गारी  और  खाद्य  की  समस्या  को  हल  कर  लिया  है  और  गरीबी
 को  समाप्त कर  दिया है  ।  हम  भी  ऐसा  समाज  स्थापित  कर  सकत  हैं  परन्तु  हमारी  समस्त  अथ

 TCA  और  सरकारी  तंत्र  पर  बड़े  बड़े  कारोबार-गह  छाये  हुए  हैं  ।

 आज हम  देख  रहे  हँ  फि  बेरोजगारी को  समाप्त  करने  के  लिये  विश्व में  एक  एक  करके
 कतर  देश  माक्सवादी  और  लेनिनवाद  के  झण्डे  के  नीचे  श्रमिकों  के  नेतृत्व  में  समाजवाद  का  रास्ता

 अपना  रहे  हूं  ।  यह  एक  ऐतिहासिक क्रम  है  और  इसे  रोका  नहीं  जा  सकता  ।  परन्तु  हमारी

 सरकार  पू  जनवादी  अयंव्यवस्था  को  अपना  कर  और  लाखों  को  नौकरी  से  हटा  कर  अपने

 विनाश  की  बुनियाद  रख  रही  है  ।

 इस  अर्थव्यवस्था  से  आपात  स्थिति  और  विधि  और  व्यवस्था  का  प्रश्न  जुड़ा  हुआ

 है  क्योंकि  इस  संकट  और  मंदी  से  बचने  के  लिये  पूंजीवादी  यह  भार  सदा  श्रमजीवी  तमंचा  रियों
 पर  ही  डालते  आये  हैँ  ।  इसीलिये  सरकार  पर  उद्योगों  को  रियायतें  देने  के  लिये  प्रभाव  डाला  जा

 रहा  है  ।  पटसन  की  सभी  मिलों  को  करों  में  छूट  दे  दी  गई  है  ।  उत्पादन  शुल्क  समाप्त  कर

 दिया  गया  है  ।  इसके  अतिरिक्त  उन्हें  नकद  सहायता  भी  दी  जा  रही  है  ।  इसके  बावजूद  भी  वे

 संतुष्ट  नहीं  है  ।  वे  चाहत  हैं  उत्पादन  लागत  को  कम  किया  जाये  ।  इसका  प्रभाव  सीधे  श्रमिकों

 पर  पड़ता  है  ।  क्योंकि  वे  कम  श्रमिकों  की  सहायता  से  ही  उत्पादन  बढ़ाना  चाहत  चूंकि
 वे  जानते  हैं  कि  श्रमिक  ऐसा  करने  में  बाधा  इसलिये  अब  कार्मिक  संघों  को  दबाया  जा  रहा

 है  ।  अनुशासन  के  नाम  पर  लोकतंत्र  को  समाप्त  किया  रहा  है  ।  वित्त  मंत्री ने  कहा  है
 >  श्र  इसे  बनाये  रखा  जाये  ।

 कि  देश  को  आग  ले  जाने  के  लिये  यही  एक  अनुकूल  वातावरण
 स्पष्ट  कि  शोषक  वर्ग  के  लिये  आपात  स्थिति  अधिकाधिक  मुनाफा  श्रमिकों  और  कम

 चोरियों  की  आय  में  कमी  करने  तथा  बोनस  को  समाप्त  करने  के  लिये  एक  अच्छा  मौका  है  ।

 यह  कितनी  शमंनाक  बात  है  कि  जीवत  बीमा  निगम  और  उस  के  कर्मचारियों  के  बीच

 gore
 गह  तगर  को

 समात  करने  के
 fat इस  सभा  में  एक  विधेयक  पेश  किया  गया

 टाइम्सਂ  में  प्रकाशित  हुई  एक  समीक्षा  के  अनुसार  यहां  पर  199  बड़े  बड़े  उद्योग

 गह  हैं  जो  केत्यधिक  मुनाफा  कमा  रहे है  ।  इस  का  अर्थ  यह  हुआ  कि  धन  केवल  कुछ  ही

 बड़े  बड़े  कारोबार  पूजीवादियों  और  मुनाफाखोरों  के  पास  इकट्ठा  हो  रहा  और  आम

 लोगों  की
 दशा  दयनीय  होती  जा  रही  है  ।  संविधान

 के
 निदेशक  तत्वों  के  श्रनुसा र

 समानता
 ्

 दूर  किया  जाना  परन्तु  वास्तव  में  यह  बढ़  रही  है  एक  कौर  तो  बड़े  बढ़ें  उद्योग
 अधिकाधिक  मुनाफा  कमाने  में  लगे  हुए  है  ate  दुसरी  ओर  किसानों  और  श्रमिकों  के  जीवन

 ||
 नष्ट

 किया
 जा  रहा है

 ।  इससे  असमानता  दिन  प्रति  दिन  और  अधिक  बढ़ती  ज़ा  रही
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 हम  चाहत  हैँ  कि  लोकतंत्र  को  पुनः  स्थापित  जाये  को  avy.

 उपज  के  लिये  वास्तविक  मूल्य  मिल  सके
 ।

 श्रमिकों  को  पूरे  अधिकार  मिलने  चाहिये  जिससे  वें

 अपनी  मांग  पेश  कर  सकें  ।  सरकार  तो  नियोजकों  का  समर्थन  करती  है  ।  इसीलिये यह  आवश्यक
 @  कि  आपात  स्थिति  को  समाप्त  किया  सभी  नेताओं को  रिहा  कर  दिया  जाये  तथा

 नागरिक  स्वाधीनता  को  पुन:स्थापित  किया  जाये  ।  संविधान  संशोधनों  पर  चर्चा  का  अवसर  नहीं

 दिया  जा  रहा  जबकि  प्रधान  मत्ती  ने  भी  अनेकबार  धोषणा  की  है  कि  इस  बारे  में  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 तीनचार  होगा  आप  कार्यपालिका  को  शक्तिशाली  बनाने  जा  रहे  हैं  और  न्यायपालिका  तथा

 मंडल
 के

 अधिकारों  तथा  कृत्यों  को
 कम  करने जा  रहे  हैं  ।  संविधान  में  जनता  को

 जो  मूल  अधिकार
 दिये गये  हैं  वे  जनता  को  एक  लम्बे  संघर्ष  के  पश्चात  मिले  हैं  ।  हम  सभी  लोग  यह  चाहते

 हूँ  कि  इस  चर्चा  में  न  केवल  सत्तारूढ़  दल  को  वरन  विपक्षी  दलों  को  भी  शामिल  किया  जाये  ।  यह
 प्रशन  आगामी  आम  चुनावों  के  लिए  war  जाना  जिसके  आधार  पर  नव-निर्वाचित

 संसद  संविधान  संशोधनों  का  मामला  उठा  सकती  है  ।

 एक  के  बाद  एक  कारखाना  बन्द  होना  बहुत  गम्भीर  प्रश्न  है  ।.
 सरकार  यूनियनों को  तोड़ने

 के  लिए  गुंडों  तक  का  सहारा  ले  रही  है  ।  सबसे  अधिक  आश्चर्य की  बात  तो  यह  है  कि

 सरकार  ने  देश  भर  में  मई  दिवस  जलसे  तक  नहीं  होनें  दिये  ।  जिस  तरह  ट्रेड  यूनियन
 आन्दोलन

 को  दबाया जा  रहा  है  और  मई  दिवस  प्रदर्शनों पर  प्रतिबंध  लगाया  गया  है  उससे  सरकार  के

 वास्तविक  स्वरूप  का  पता  लगता  है
 ।

 यही  कारण  है  कि  मैं  इस  वित्त  विधेयक  का
 विरोध

 करता  और  सरकार  से  आपात  स्थिति  की  घोषणा  वापस  लेने  का  करता  कि

 ताकि  लोगों  को  अपने  विचार  निर्बाध  रूप  से  व्यक्त  करने  का  मौका  मिले  और  देश  में  एक  स्वस्थ

 वातावरण  पैदा  हो  ।

 डा०  वी  के०  आर ०  वी ०  राव  :  मुझसे  पहले  जो.माननीय  सदस्य  बोल  रहे
 थे

 उनका  भाषण  सुनकर  मूझे  खेद  sm  ate  उनके  इस  कथन  से  कि  माक्संवादी-लेनिनवादी

 सिद्धान्तों  पर  समाजवादी  समाज  की  स्थापना  हुए  बिना  कोई  आर्थिक  समस्या  हल

 होना  सम्भव  नहीं  है  ।  मैंने  पहली  समाजवादी  विचारों  के  एक  प्रमुख  सदस्य  को  यह  कहते

 सुना  है  कि  उत्पादन  बुरा  है  और  उत्पादन  वृद्धि  के  कारण  यह  संकट  उत्पन्न  हुआ  है  ।

 श्री  समर  मुखर्जी  :  मैंने  यह  कभी  नहीं  कहा  कि  उत्पादन  बुरी  बात  है  ।  यह  कथन  को  तोड़

 मरोड़ा  गया  है  ।  मैने  केवल  यह  कहा  है  कि  उसका  लाभ  जनसाधारण  को  नहीं  मिली  है
 ।.  मेरे

 कहने  का  तात्या यह
 कि  वितरण

 व्यवस्था  ऐसा  होनी  चाहिए
 कि

 जिससे  सामान्य  जन  को
 उसका लाभ  मिले  ॥  आधिक  मंदी  एक  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  समस्या  है  |

 डा०  श्री०  के०  आर०  ची ०  राव  :  यदि  सदस्य  महोदय  के  भाषण  का  मूलपाठ  देखा  जाये  तो

 स्पष्ट हो  कि  उन्होंने  उत्पादन  वुद्धि  को  संकट  का  कारण  बताया  है  ।  मुझे  मालूम  है  कि

 कृषि  उत्पादन  में  वुद्धि  होने  पर  कीमतें  घट  जाती  हैं  ।
 1955

 के  आसपास  भी  ऐसा  हुआ  है
 जब

 उत्पादन  बढ़  जाने  के  परिणामस्वरूप  किसान  परिवारों  की  कल  घट  गई  थी  ।

 मेरे  विचार  से  श्राव्य  स्थिति  नही ंहै  क्योंकि  वसूली  कीमतों
 में  कमी  नहीं कीगई  हैਂ  ।  वास्तव

 में  खुल  बाजार  म  कीमतें  नीच  चली  गई  है  यदि  सदस्य  महोदय  यह  कहत  किं  भंडारण  सुविधाएं
 पर्याप्त  नहीं  हैँ  और  राज्य सरकारें  तथा  खाद्य  निगम  पुरी  कार्यकुशलता  के  साथ  काम  नहीं  कर  रहे
 और  इस  किसानों  को  कठिनाई  है  तो  मैं  उसका  स्वागत  करता  और  यह  समझ  में  आताਂ कि  इस

 वर्ष  कृषि  उत्पादन  में  अत्यधिक  वृद्धि  होने  के  कारण  इनਂ  समस्याओं  का  सामना  करना  पड़  रहा
 है  ।
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 उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ।

 Mr.  DEPUTY  SPEAKER  int  th?  chai  a

 दो  तीन  ज  पहले  इस  सभा  में  मैंने  सरकार  कहा  था  fe  वह  उत्पादन  में  वृद्धि  की

 और  अधिक  दे  क्योंकि  जब  तक  में  वृद्धि  नही  होगी  तब  तक  वितरण  सम्बन्धी

 कोई  भी  कानून  गरीबी  नहीं  हटा  सकता  उसके  बिना  बेरोजगारी  की  समस्या  हल  नहीं  हो  सकती  ॥

 जब  तक  देश  में  उत्पादन  तथा  सेवाओं  में  पर्याप्त  वृद्धि  नहीं  होगी  तब  तक  सामाजिक न्याय  और

 सामाजिक  आधिक  कार्यक्रमों  को  क्रियान्वित  करना  सम्भव  नहीं  हैं  ।

 यह
 भी  विचारणीय है  कि  उत्पादन  बढ़ने  साथ  साथ  रोजगार  में

 कितनी  वृद्धि  हुई  है  ।
 क्या यह  सच  नही ंहै  कि  भारी  संख्या  में  छंटनी  हुई  है  और  क्या  ag  समस्या  कुछ  ही  उद्योगों

 में  या  सभी  उद्योगों में  है  ?  माननीय  वित्त  wat  को  मेरा  कि  तालाबन्दी  छंटनी

 ओर  जबरन  छुट्टी  aif
 की  समस्या  के

 बारे  में  जो
 पश्चिमी

 बंगाल  में  विशेषरूप से  है
 विशिष्ट

 जांच
 की

 जानी  चाहिए  और  उनके  हल  के  लिए  स्पष्ट  नीति  विषयक  उपाय  चाहें  वे  कर  सम्बन्धी

 हों  at  अन्यथा  निकाले  जाने  चाहिए  ।

 मेरा  विश्वास  है  कि  अर्थ  व्यवस्था  लड़खड़ा  रही  है  ।  हो  सकता  है  कि  मेरी यह

 धारणा  मेर  पू  जीवादी-भ्रर्थशास्त्री  होने  के  कारण  हो  ।  मैं  पुंजीवादी-अर्थशास्त्री  की  हैसियत  से

 कह  सकता  हुं  कि  भारतीय  अरे-व्यवस्था  में  छिन्न  भिन्न  होंने  के  ग्राम  सभी  लक्षण  विद्यमान  हैं  क्योंकि

 विगत  वर्षों  में  आधिक  विकास  के  लिए  कोई  अनुकूल  परिस्थिति  नहीं  रही  है  ।  उदाहरण  के

 लिए  हम  खाद्यान्न  की  कीमतों  कौर  उनके  बफर  स्टाक  की  स्थिति  को  देखें  कौर  विदेशी-मुद्रा और
 निर्यात  में  वृद्धि  की  स्थिति  को  देखें  ।  हम  इस  तथ्य  को  भी  देखें  कि  औद्योगिक  विवादों  से  पहले  की

 अपेक्षा  कम  दिनों  की  हानि  हुई  है  ।  परन्तु  ऐसी  स्थिति  होते  हुए  भी  हमारी  श्रे-व्यवस्था  आग

 क्यों  तजी  से  नहीं  बढ़  रही  है  ?

 पहले  व्यापारी  लोग  सरकारी  क्षेत्र  पर  आरोप  लगाने  रहे  परन्तु  पिछले  वर्ष  में  इस  क्षेत्र
 ने  उत्पादन  की  दिशा  में  बहुत  अच्छा  कार्य  करके  दिखाया  हैं  बजट  में  निजी  safafaat

 को  प्रोत्साहित  किया  गया  है  ताकि  वे  अधिक  पूंजी  लगायें  तौर  अरे-व्यवस्था  को  गतिशील  रखें  ।

 वित्त  मंत्री  के  बजट  प्रस्तावों  के  प्रति  व्यापारी  at  ने  जो  प्रतिक्रिया  दिखायी  उससे  मुझे  निराशा

 हुई  है  ।  सरकार  की  इस  कार्यनीति  के  पीछे  जो  दर्शन  हैं  उसका  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न

 करना  है  जिसमें  अर्थ-व्यवस्था  के  पक्ष  में  जाने  वाली  बहुत  सी  बातों  का  फायदा  जा  सके

 और  सैकड़ों  उद्यमी  और  निजी  क्षेत्र  में  लगे  अन्य  व्यक्ति  उत्पादन  बढ़ायें  ae  जमाखोरी  न

 करें  ।

 यदि  निजी  क्षेत्र  उन  रियायतों का  उठाकर  जो  उसे  इस  वर्ष  के  बजट  में  दी  गई  हैं  अपने

 दायित्व  का  निवेदन  नहीं  तो  सरकार  को  इस  सम्बन्ध  में  कदम  उठाने  होंगे  ।  सरकार

 नेइस  उदार  नीति  का  जानबूझ  कर  अनुसरण  किया  है  जिससे  कि  अर्थव्यवस्था  को  गति  मिल
 सके  ।  निजी  क्षेत्र  को  और  afar  रियायतों  की  मांग  नहीं  करनी  चाहिए  ।  यदि  fet  प्रकार
 को  करनी  भी  उसका  प्रचार  नहीं  किया  चाहिए  ।

 वर्ष  1972-73  की  तुलना  में  कीमतों में  15  से  16  प्रतिशत  की  कमी  भाई है  ।  पर  इसी

 we  के  दौरान
 कीमतों

 में
 55

 से
 60  प्रतिशत तक  की  वृद्धि  हुई  ।  wae  हम मुद्रास्फीति का  जोखिम

 नहीं  उठा  सकते  ।  मन्दी  को  की  व्यवस्था  के  लिए  नहीं  बनाया  जा  सकता  ॥

 मे  करों  में
 दी  गई  रियायतों  के  विरूद्ध  नहीं  हं  ।  हमें  अव्यवस्था  को  गति  .  उत्पादन

 बढ़ाने
 रोजगार  के  अधिकाधिक  अवसर  पैदा  करने  और  आय  में  वृद्धि  करने  हेतु  हर  सम्भव  प्रयास

 -
 हुए  }
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 वी  के०  आर०  वी०

 faa  मंत्री  ने  एकीकृत  ग्रामीण  विकास  का  जिस  किया  है  जो  एक  प्रशंसनीय  परिवर्तन  है
 !

 यह  कोई  चाल  नहीं  है  ।  यह  एक  ऐना  कदम  जो  अव्यवस्था  के  पुनरुद्धार  और  सरकार  के  लिए

 एक  आधारभूत  कारक  है  ।  अत  :
 इसके  चिर  अपेक्षित  wily  वि  हास  की  आवश्यकता  की  पूरी

 होगी  ||

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  आपने  लगभग  23  मिनट के  लिए  है  ।

 डा०  वी०  के ०  आर०  वी ०  व्यवधानों  को  ध्यान  में  हुए  आप  मुझे  Fo  और  समय

 देंगे  ।

 _  राष्ट्रय  एकता  के  लिए  कुछ  न  कु  ढ  आवश्य  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  कायें  केन्द्र  द्वारा  पहल
 करन  पर  ही  फिया  जा  सकत  है  इस  विजय  में  मेरे  कुछ  सूझाव  है  सुकूनो  को  पाठय-पुस्तकों  के  सन्तप्त

 में  एक  राष्ट्रीय  होती  होनी  afer  तथा  इसके  कार्यान्वयन  के  लिए  अपेक्षित  धन  की  व्यवस्था

 की  जानी  चाहिए  ।  इसी  प्र  कार  sagen  शिक्षित  व्यक्तियों  के  लिए  साहित्य  के  प्रकाशन  के  सम्बन्ध

 में  भी  राष्ट्रीय  नीति  अपनाई  जानी  चाहिए  और  उसके  क्रियान्वयन  के  लिए  भी  केन्द्र  द्वारा  वी  तीय

 को  जानी  चाहिए  इस ह  अलावा  विभिन्न  भाया ओं  को  पुस्तकों  का  एक  अतिरिक्त  समान्य

 देवनागरी  में  समीकरण  किया  जान  gra  राष्ट्रीय  एकता  लाने  में  मदद  मिलेगी  ।

 श्री  एच ०  एन०  पेज  :  आश्चर्य  की  बात  है  कि  उत्पादन  में  वृद्धि  होने  पर  भी

 इका  देश  को  समग्र  रूप  से  लाभ  नहीं  हुआ  है  ।  आज  भी  मंदि  का  वातावरण  sara  बना

 हुआ  है  ।  कई  उद्योग  als  ig  में  ह ैऔर  बद  हो  रही  हैं  ।  बजट  में  रियायत  कई  अने क
 कार्य  करन  यर  भ  अव्यवस्था  में  गति  कयों  ४ ः  ferry  we  ययाति  रहते  का  कया  का  रण

 इ
 लक  क
 api  उत्तर  है  कि  कुठ  अत्यधिक  उत्पादन  के  लिए  ates  मग  नहीं  हैं  और  पर्याप्त  योग  न

 होने  का  कारण  है  लगों क  क्रय  कवि  त में  हास  ।  कपड़ा  उयों  में  बुक  मंदी  है  ।  कपड़े  के  अधिकांश

 खरीददार  ग्रामीण  होत ेहै  और  उनके  पास  कपड़  खरीदने  के  लिए  पता  नहीं  ग्रामीण  शहरी  दोनों

 क्षेत्रों में  बेरोजगारी  बड़  रही  अच्छी  फ्ल  होने  पर  भी  कितान  लोगों  की  क्रय  शक्ति

 में  वृद्धि  नहीं  हुई  है  ।

 कहा  गया  हैं  कि  खयालों  के  gare  zen  में  गिरावट  आई  है  पर  वतनी  मूल्य  वही  है  ।

 यह  सही  नही  है  ।  वसूली  मूलत  केवल  कागजों  में  हो  निर्धारित  किये  गये  है  ।  सरकार

 ने  अनुदेश  fea  है  कि  कितनों  के  पास  जितना  भी  गेहूं  हो  faa  वे  बेचना  चहते  हों

 खरीद  लिया  जाये  farsa  fed  भी  कितान  को  अपना  माल  aga  मूल्य से  कम  मूल्य में  बेचना
 पड़े  |  लेकिन  वास्तविकता  कुठ  और  ही  है  ।  कितनों  को  अपना  माल  निर्धारित  वसूलो  मूल्यों  से

 बहुत  कम  कीमत  पर  बचता  पड़  रहा  है  क्योंकि  सरकारी  तंज्रव्यवस्या  इतनी  चुस्त  और

 कार्यकुशल  नहीं  है  trad)  उसकी  कल्पना  की  जाती  कुठ  भो  हो  कितान  को  क्र परा क्ति  में  वृद्धि

 नहीं  हो  पाई  है  इसका  प्रभाव  उद्योगों  पर  पड़  है  ।

 सरकार  द्वारा  उद्योगों  को  रियायतें  दिये  जाने  के  बावजूद  ag  अपना  उत्पादन  नहीं  बढ़ा  पाये

 यदि  सरकार
 में

 च  हती  है  औयोगिक  उत्पादन  में
 वृद्धि  हो  तो  उठे  इत  उद्योगों

 को  अधिक  ऋण  सुविधा  देनी  होगो  ।

 निजी  क्षेत्र  ऋण  इसलिए  चाहता  है
 ट् Brit

 गई  घक/घिक  उत्पादन  करने  के  लिए  लग  मांगते है  उनें
 |

 लग
 उश

 दो  जानो  चाहिए
 जिससे  कि  वे  ait  कठिनाईयों  पर  काबू  पा  सके  हि
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 सरकार  को  मालूम  है  कि  पिछले  वर्ष  किस  की  बहुत  अच्छी  फसल  हुई  इससे  उसके  मूल्य  गिर

 गये  ।  सरकार  को  रूई  का  नियत  करना  पड़ा  ।  जिससे  कि  किसानों  को  नुकसान  न  हो  ।  इस

 वर्ष  उत्पादन  कम  हुआ  और  कीमतें  बढ़  गई  ।  अब  हम  आयात  की  बात  सोच  रहे  कृषि  मूल्यों
 में  इस  प्रकार  के  असंतुलन  को  समाप्त  किया  जाना  चाहिए  ।  उनमें  अस्थिरता  और  अनिश्चतता

 नहीं  आने  देना  चाहिए  ।  ae  सुनिश्चित  करने  के  लिए  कि  मूल्य  गिरने  से  किसानो की  हानि  न

 ठीक  बदम  उठाये  जाना  चाहिए  मौलिक  एवं  वित्त  सम्बन्धि  नीतियां  तैयार  करने  में  सरक।र  को

 वित्तीय  या  राजनितीक  यथा ता  ओं  को  ध्यान  में  रखनाही  पड़ेगा  ।  की  भी  सरकार  को  यह  सुनिश्चित

 करना  होगा  कि  उत्पादन  बढ़ने  से  किस।न  को  हानि  नहों  ।  इस  बात  पर  र  को  विशेष  घ्यान

 देना  चाहिए  क्योकि  हमारी  70  प्रतिशत  जनसंख्या  गांवों  में  रहती  है  ।

 मालूम  नहीं  विधेयक  के  खण्ड  25  में  शामिल  उद्योगों  की  सूची  में  खान  उद्योग  के  कयों  ad

 सम्मिलित  किया  cafe  ag  उद्योग  वित्त  मंत्रालय  द्वारा  निर्धारित  सभी  मानदण्डों  की  पूर्ति
 करता  है  ।  इस  सूची  में  इस  उद्योग  को  शामिल  न  करना  एक  आश्चर्यजनक  बात  है  ।  सरकार  को

 इस  मामले  पर  पुर्निवचार  करना  चाहिए  ।  में  वित्त  मंत्री  को
 :  अ  थिक  प्रस्ताव  तैयार  करने  में

 उदार  निती  अपनाने  के  लिए  बधाई  देता  हं  लेकिन  यह  बड़े  खेद  की  बात  है  कि  सरकार  अ  fas

 वास्तविकता  ओं  का  साहस  से  और  पूर्ण  रूप  से  सामना  नहीं  कर  रही  है  और  इस  लिए  देश  की  ayq~

 व्यवस्था  में  इतना  सुधार  नहीं  हो  पा  रहा  है  जितनी  की  aia  थी  ।

 प्रधान  मंत्री  ने  कहा  था  कि  ag  संविधान  सम्बन्धी  संशोधनों  पर  राष्ट्रीय  स्तर  पर

 करना  चाहेंगी  इसके  लिए  विरोधी  दलों  को  अधिकाधिक  afar  दी  जानी  चाहिए  जिससे

 किवे  इस  विषय  पर  एक  दूसरे  से  विचार  विमश  कर  सकें  |

 Shri  D.  N.  Tiwary  (Gopalganj):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  congratulate
 the  Finance  Minister  for  presenting  such  a  nice  budget.  But  would  like  to
 draw  his  attention  to  a  few  things.

 Nothing  has  been  done  for  development  of  backward  areas.  In  this
 respect  I  want  to  mention  North  Bihar  and  Eastern  U.P.  having  a  population.
 of  about  5  crores.  which  is  13  or  14  per  cent  of  the  national  population.  The
 expenditure  incurred  to  remove  backwardness  of  these  places  is  inadequate.
 Would  you  kindly  tell  me  as  to  what  has  been  done  for  the  development  of  back--
 ward  areas  and  what  results  have  been  achieved  ?

 An  announcement  was  made  to  give  concessions  to  set  up  industries  there
 but  no  industry  has  been  set  up  there,  particularly  in  North  Bihar.

 Private  money-lending  system  in  States  has  almost  been  abolished.  Private
 money  lenders  do  not  want  to  advance  loans  to  the  poor.  Poor  persons  are
 not  gefting  money  for  their  day-to-day  needs.  We  are  abolishing  bounded
 labour  system,  but  we  are  not  making  proper  arrangements  to  help  the  poor.

 There Banks  are  in  inadequate  number.  They  are  not  serving  the  purpose.
 should  be  one  branch  of  the  bank  at  a  radius  of  every  10  miles  from  which
 people  may  get  loans.  If  such  arrangements  are  not  made  at  an  early  date,
 the  poor  will  be  much  harassed  by  private  lenders.

 Budget  proposals  are  not  properly  implemented.  Bureaucracy  misuses
 power  and  thus  there  is  resentment  in  the  Department  and  unscrupulousness.
 grows  there.

 Unless  there  is  infrastructure  in  backward  areas,  how  can  integrated  rural
 d  evelopment  take  place ?  A  scheme  should  be  formulated  therefor  and  small
 villages  ,  which  have  not  been  developed,  should  be  included  under  integrated
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 development  scheme.  You  will  see  that  their  condition  has  improved.  The
 areas  facing  unemployment  problem,  less  per  capita  income,  shortage  of  power
 etc,  should  be  covered  under  it.  They  should  be  developed  first.  So  that,  they
 think  that  thy  have  been  included  in  the  main  stream  of  the  nation.

 श्री  शक्ति  gine  सरकार  आज  प्रत्येक  व्यक्ति  प्रत्यक्ष  करों  में  10  करोड़

 रपये  की  पर्याप्त  कटौती  के  रने  के  कारण  महसूस कर  रहा  है  ।  इससे  देश  की  अथेव्यवस्था

 अच्छी  बनेगी  ।

 ऐसी  कुछ  बातें  अवश्य  हो  रही है  जिनसे  इन्कार  नहीं  किया  जा  सकता  जैसे  कारखानों  में

 जनरल  छुट्टी हो  रही  हैं  कारखान  बंद  भी  है  रही  है  और  संगठित  क्षेत्र  को  घाटा

 हो  रहा  इसके  साथ ही  बाजार  में  उपभोक्ता  सामान की  मांग  नहीं  अखबारो  में  देखा

 जा  रहा  है  कि  प्रतिदिन  प्रत्येक  चीज  घटे हुए  मूल्य  पर  बेचने  के  लिए  दी  जाती  है  इस  बात

 का  पता  चलता  है  कि  लोगों  की  क्रयशक्ति  समाप्त  हो  गई  है  इसीलिए  क्रेता  को  इतना  अधिक

 प्रलोभन  दिया  sit  रहा  इस  वास्तविकता  की  उपेक्षा  नहीं  की  जा  सकती ।  केन्द्र  द्वारा  केवल

 में  छूट  दे  देनी
 करों

 में  कुछ  कटौती  कर  देना
 ही  पर्याप्त  नहीं  हम  इस  बात

 को भी  उपेक्षा  नहीं  कर  सकते  कि  राज्य  सरकारें  ऐसे  कर  और  शुल्क  लगाने का  प्रयास  कर

 रही  हैं  जो  लोगों  के  कष्ट  निवारण  करने के  लिए  बनाए  गए  कार्यक्रमों को  ही प्रभावित क  र  रहे

 आज  हम  छूट  दे  रहे  हैं  परन्तु  उससे  लाभ  उठाने  की  स्थिति  में  कोई  नहीं  समस्या  का
 सार  यही  हमें  इस  पर  गौर  करना  होगा  ।  अर्थव्यवस्था  में  इस  तरह  की  कमी  पर

 गंभीरता पू वंक  विचार  किया  जाना  चाहिए  ।

 बड़े बड़े  दावे  किए  जात  हैं  कि  हमा  रा  कृषि  उत्पाद  बढ़ा  है  ।  मैं  इससे  इन्कार  नहीं  कर

 रहा हं  परन्तु  इसका  परिणाम  क्या हुआ  है  ?
 किसान

 हमारे  देश  की  अर्थव्यवस्था  की  मुख्य

 धारा में  कुछ  निवेश  करने  और  इससे  gas  करने को  तैयार हैं
 ?  कृषि  हमारी  अर्थव्यवस्था का

 मुख्य अंग  80 प्रतिशत लोग  कृषि  कार्य
 करते

 यदि
 ये

 लोग  कोई  योगदान  करने
 को

 तैयार  नहीं  होते  हैं  तो  आप  ऐसी  किस  चीज  की  आशा  कर  सकत  जिससे  हमारी  अधेव्यवस्था

 सुदृढ़ हो  सकती  इस
 पर  गौर  करना  जब

 तक
 किसानों

 को  उनकी  उपज  का  उचित

 मूल्य  नहीं
 तब

 तक  वे  अधिक  उत्पादन  नहीं  कर  सकेंगे
 ।

 यह  बड़ी  अच्छी  बात हैं  कि  क्षेत्र  में  अर्थव्यवस्था  के  विकास के  लिए

 31  प्रतिशत  वुद्धि  हुई  परन्तु  मैँ  इस  सम्बन्ध  में  यहां  यह  चेतावनी  देन  चाहता हू  कि  महतवपूर्ण

 क्षेत्र पर  भारी  अपव्यय  होने  की  पुरी  संभावना  कयों कि  हमारा  कार्यान्वयन  तंत्र  बहुत

 और  इससे  वांछित  परिणाम  नहीं  मिल  सकेगा  अत  इस  पर  मंत्री  महोदय को  विचार
 करना  होगा

 अर्थव्यवस्था  के  पुर्ननिर्माण  में  मदद  करने  के  लिए  निधेन  वर्ग  के  समुदाय  की  समस्याओं

 पर  ध्यान  दिया  जाना  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  सुझाव  यह  है  कि  हमारी  जो  बड़ी  परियोजनाओं

 और  समूह हैं  उन  सबके  साथ  पिछड़े  क्षेत्रों  की  अर्थव्यवस्था  जोड़ी जा  सकती  है  ।  इसपे  समूचे
 देश  को  लाभ  होगा  |

 इन  शब्दों के  साथ  मंत्री  महोदय
 और

 मंत्रालय  को  दो  दशकों  के  दौरान  की  गयी  बु टियों को को
 सुधारने  का  प्रयास  करने

 के  लिए  धन्यवाद  देता हू
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 Shri  Genda  Singh  (Padrama):  Mr.  Deputy  Speaker,  U.P.  and  Bihar  are

 economically  backward  today.  There  are  a  number  of  rivers  there  and  we  have

 to  face  the  floods  every  year,  but  proper  arrangements  to  solve  the  flood

 problem  have  not  been  made  so  far.  Solution  should  be  found  in  this  regard
 at  an  early  date.

 There  are  many  sugar  mills  in  our  State.  It  is  supplying  sugar  all  over  the
 world  and  thus  earning  foreign  exchange.

 There  are  cooperative  sugar  mills  all  over  India  except  Uttar  Pradesh  and
 Bihar  and  farmers  are  happy  there.  Consumers  have  also  benefited  thereby.
 The  cooperative  sugar  mills  also  the  backbone  of  the  country.

 Private  sugar  mills  are  31  years  old.  They  have  no  capital.  Even  then

 they  are  owners  of  these  mills.  These  mills  should  be  taken  over  by  Govern-
 ment  but  it  is  said  that  a  lot  of  money  is  required  to  take  them  over.  Why

 ‘this  money  is  required?  They  have  looted  the  country,  consumers,  labourers
 and  farmers  for  the  last  31  years  and  even  then  they  want  money.  A  decision
 ‘should  be  taken  in  this  regard,  The  private.  sugar  mills  in  U.P.  and  Bihar
 ‘Should  be  closed  completely.

 श्र  UTo  एम०  बनर्जी  उपाध्यक्ष  महोदय  जो  राहतें  अभी  हाल में  दी  गई

 है  उनका  सभी  लोगों  ने  स्वागत  किया  मैँ  यह  आशा  कर  रहा  था  fe  faa  मंत्री

 मध्यवर्गीय  कर्मचारियों  को  कुछ  राहत  देंगे  और  छूट की  राशि  8000 रुपये  से  बढा  कर  12000

 अथवा  कम  से  कम  10,000  रुपये  कर  दी  जायेंगी  |  किन्तु  दुर्भाग्य की  बात  तो  यह  है  कि  जब

 उन  लोगों को  ढेर  सारी  राहत  दी  गई  जिन्हें  उनकी  आवश्यकता  ही  नहीं  थी  ।  किन्तु  वेतनभोगी

 कर्मचारियों  की  मांग  कि  कर  छूट  राशि  सीमा  बढ़ाकर  12000  अथवा  10,000 कर  दी
 जाये  स्वीकार  नहीं की  मैं  मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहता हूं  कि  यह  मांग  क्यो  नहीं
 मानी  गई  ।

 अनिवार्य  योजना कों  एक  वर्ष  और  जारी  रखने  से  क्या  लाभ है  ?  जब  मूल्यों  में
 कमी  आ  रही  है  प्रो  महंगाई  भत्ते  की  और  किस्त  देने  का  प्रश्न  नही ंहै  तो  एक  वह  तक  इस
 योजना  जारी  रखने  का  औचित्य  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इस  योजना कों  समाप्त

 कर  दिया  जाये  ।  जो  कर्मचारी  इस  राशिको  भविष्य  निधि  में  जमा  करना  चाहता है  उसे  जमा

 करने  दिया  जाये  और  जो  इस  धनराशि को  वापिस  लेना  चाहता  है  उसे  दे  दी  जाये  ।  हम  इस

 योजना को  जारी  रखने  का  विरोध करत  हैं  ।

 जहाँ तक  बोनस  का  सम्बन्ध  है  इसे  घटा  कर  5 प्रतिशत कर  दिया  wars  i  औद्योगिक  विवाद

 a fafaar  के  अन्तगंत  दर्ज  मामलों  का  क्या  होगा  ?  जब  तमंचा  रियों  को  5  प्रतिशत से  अधिक

 बोनस  नहीं  दिया  जायेगा  तो  अनिवार्य  जमा  योजना  को  जारी  रखने  की  क्या  आवश्यकता  है  ।

 देश में  बेरोजगारी  और  अल्प-रोजगार  में  होड-सी  लगी  अनेक  एकको  को  अध

 अथवा  पूरी  तरह से
 बन्द

 किया  जा  रहा  है आज  लगभग  5h  लाख  लोग  जबरन  छुट्टी  और

 के हैं

 बन्द  होने  से  बेरोजगार  हो  गये  बंगाल  में  लगभग  दो  लाख  व्यक्ति  बिना  नौकरी

 माननीय  मस्ती  प्रो०  चट्टोपाध्याय  ने  यह  घोषणा  की  थी  कि  कानपुर  में  कुछ  कपड़ा  मिलों  का
 श्रबन  ध

 fi
 सरकार  द्वारा  अपने  हाथों में  लिया जा  रहा  इसके  लिये  एक  विधेयक  लाने  की  बात

 थी  किन्तु  अभी  तक  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  नहीं  किया  गया  मैं  इस  सम्बन्ध  में  एक  स्पष्ट
 आश्वासन

 चाहता हूं
 कि  इसके  लिये  कब  विधेयक  सदन  में  प्रस्तुत  किया  जायेगा
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 (Saka):

 [+fro  एस०  एम ०  बनर्जी |

 बात  मैँ  उस  विधेयक  के  बारे में  कहना  चाहूंगा  जिसे  जीवन  बीमा  निगम  तथा  जीवन

 बीमा  निगम  ata  संघ  के  बीच  हुए  समझौते को  करने के  लिये  लाया  जाना  था  ि  |

 इस  सदन  में  यह  आश्वासन दिया  गया  था  कि  सदन में  विधेयक  पर  चर्चा  होने से  पहले  इस

 सम्बन्ध  में  हमारी  सलाह  ली  जायेगी  और  तमंचा  रियों  के  प्रतिनिधियों  की  भी  सलाह  at
 जायेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  आगे  कायंवाही  कब  की  जायेंगी |

 मामला  विवादग्रस्त  होन ेके  कारण  15  प्रतिशत  बोनस की  अदायगी  नहीं की  गई  है  और

 कुछ  मामले  न्यायालयों में  पड़े है
 संसद  सर्वोच्च  सत्ता  है  और  किसी  उच्च  न्यायालय

 में  मामलों  के  होने पर  भी  वह  इसके  बारे  में  निर्णय ले  सकती  है

 देश में  सभी  आवश्यक  वस्तुओं  की  कीमतों में  पुनः  वृद्धि  हो  रही  है  ।  मूल्यों  को  बढ़ाने

 से  रोकने  के  लिये  क्या  ठोस  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं  ?

 एके  बार  मेने  पदयात्रा  का  उल्लेख  किया था  ।  लोगों  ने  समझा  में  मजाक  कर  रहा

 किन्तु  दिल्‍ली  में
 जब  पदयात्राओं

 ि
 आयोजन

 किया  गया
 और

 बड़े  बड़े  लोग  पदयात्राओं

 पर  निकले  तो  मूल्यों  में  गिरा वट
 आ  गई  किन्तु  ज्योंही  पदयात्रा  समाप्त  हुई  पुनः  मूल्यों में  वृद्धि  हो

 गई  इस  प्रकार  की  पदयात्रा का  क्या  लाभ ?  ्

 डॉ०  रानी  एक  निरन्तर  पदयात्रा  चलनी  चाहिये  ।

 श्री  एस०  एम०  बनर्जी  :  जब  तक  आवश्यक  वस्तुओं  के  थोक  मूल्यों  में  गिरावट

 मूल्यों  में  कमी  नहीं  आ  सकती ।

 मुझे  समझ  नहीं आता  कि  बहुद्देशीय  निगम  जैसे  हिन्दुस्थान  लिवर  लिमिटेड

 तथा  अन्य  निगमों को  विस्तार  लाइसेंस  क्यों  दिये  जा  जिन  वस्तुओं  का  ag  उत्पादन

 कर  रहे  है  उनका  भारत के  लोगों  द्वारा  आसानी  से  उत्पादन किया  जा  सकता है

 इन  बहुराष्ट्रीय  निगमों ने  हमारे देश  का  अत्यधिक  शोषण  क्रिया  है  ।  देश  का  समूचा

 रकत  चूस  लिया  प्रत्येक देश  की  अरे-व्यवस्था को  वह  तहस  नहस  करते  ऐसा

 ही  हमारे  यहाँ  हुआ

 कर्मचारियों  को जो  महंगाई  भत्ते  की  छटी  किस्त  देनी है  उसका  क्या  हुआ  ।  आज  कर्मचारी

 ae  नहीं  कर  सकते  |  अतः  संसद  में  ही  उनकी  आवाज  उठाई  जा  सकती  है  बल्कि  संसद
 की  बैठक के  भी  गुप्त  बैठकों  की  तरह  है  दर्शक  गैलरियों  भी  खाली  पड़ी  है  ।  समाचार  पत्तों  मों

 कुछ  नहीं  आयेगा  ।  मन्त्री  महोदय  इस  सम्बन्ध में  कुछ  बतायें  |

 पेशन  प्राप्त  सत्ताओं के  लिये  जो  सरकरने  किया  हैं  उसके  लिये  सरकार  तथा  वित्त

 मन्त्री  महोदय  बधाई  के  ora  है  क्या  पेंशनरों  को  भी  महंगाई  भत्ते  की  किस्से  दीਂ  जायेगी  ?

 Shri  Chiranjib  Jha  (Saharsa):  Mr.  Deputy  Speaker,  Sir,  I  want  to  draw  the

 of  Bihar
 attention  of  the  honourable  Minister  to  the  fact  that  more  than  74  per  cent

 due  share
 population  is  living  below  the  poverty  line.  Bihar  is  not  getting  its

 at  par  with  the  other
 The  backward  and  poor  states  of  the  country  should  be  brought:

 objective,  special
 prosperous  states  of  the  country.  In  order  to  achieve  this.

 these  states.
 projects  should  be  set  up  and  special  efforts  made  to  help:
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 As  you  are  aware  that  due  to  instability  of  Bihar  in  1967  and  after  the

 elections,  the  poverty  has  deepened  there.  As  there  was  no  stable  Govern-

 ment,  so  no  programme  could  be  undertaken  smoothly.  The  conditions  created
 in  1973-74  and  the  slogans  of  total  revolutions  have  played  havoc  there.

 Now  with  the  installation  of  Dr.  Mishra  Government  in  Bihar,  the  situation
 is  changing.  Dr.  Mishra  is  trying  untiringly  to  improve  the  conditions  there
 with  the  means  at  his  disposal.  The  Central  Government  have  extended  its

 helping  hand  to  Mishra  Government  in  regard  to  overdraft  of  Rs.  104  crores
 inherited  by  his  Government.  But  this  is  not  enough.  The  central  assistance

 given  to  the  state  under  the  fifth  Five  Year  Plan  is  not  enough  keeping  in

 view  its  lower  per  capita  income  and  the  special  conditions  prevailing  there,
 the  Bihar  Government  should  be  given  maximum  assistance.  At  least  the  state
 should  be  given  an  amount  of  Rs.  96  crores  annually.  But  what  is  happening ?
 It  is  getting  only  Rs.  68.68  crores.

 As  far  as  mobilising  of  internal  resources  is  concerned,  the  state  has  been
 able  to  mobilise  Rs.  47  crores.

 In  1976-77,  the  Bihar  Government  have  chalked  out  a  plan  of  Rs.  279:42
 crores  but  the  Planning  Commission  has  sanctioned  only  Rs.  242.04  crores.
 The  Rs.  37  crores  supplementary  demands  by  the  Bihar  Government  should  he
 sanctioned.

 5  प्रतिशत चौथी  योजना  में  1277.  77  करोड़  रुपयों  के  राज्यों  के  ऋणों में  बिहार को  द् पन्ट थ.वें

 भाग at  मिला है  जब  कि  विकसित  राज्यों  जिनकी  आबादी  भी  कम  है  जैसे  महाराष्ट्र  को

 13  गुजरात  को  8.  कर्नाटक  को  7.  8  तमिल  are को  8  प्रतिशत

 तथा  पश्चिम  बंगाल  को  9. 8  प्रतिशत  भाग  मिला  राज्यों  ar  औसत  भाग  23.4  रुपये

 Out  of  total  deposits  of  Rs.  186.10  crores,  the  share  of  Bihar  is  50.6  crores  of
 rupees.

 उपाध्यक्ष  महोदय :  यह
 माना  गया  है  कि  बिहार के  साथ  भेदभाव  बरता  गया  है  ।  किन्तु

 केबल  आंकड़े  देने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  कोई  ठोस  सुझाव दीजिये  ।

 f  रंजीब  at:  सर्कार  पांचवी  योजना  में  7232  करोड़  रुपये  के

 बाजार  से  लिये  गये  ऋणों  की  व्यवस्था  है  इससे  बिहार को  290  करोड़  रुपया  दिया  जाना

 चाहिये ।

 Prof.  5,  L.  Saksena  (Maharaj  Ganj):  I  am  thankful  that  I  have  been  given
 opportunity  to  speak.  1  am  also  thankful  to  the  Finance  Minister  that  he  has
 given  concessions  in  taxes  to  the  tune  of  Rs.  10  crores,  But  the  income  limit
 has  not  been  raised.  If  it  was  raised,  the  middle  class  would  have  benefitted.
 The  rate  of  Kerosene  oil  is  very  high.  It  is  not  available  to  the  farmers  in  the
 villages.  Government  should  make  arrangements  to  ensure  supply  of  kerosene
 oil  to  the  farmers  I  congratulate  that  plan  outlay  is  Rs.  7852  crores  this  year...

 Shri  Inderjit  Gupta  (Alipore):  From  where  the  money  will  come  ?

 Prof.  S.  L.  Saxsena:  They  say  that  they  have  not  money.  The  export
 targets  have  been  fixed  Rs.  4500  crores  this  year.  If  these  targets  are  achieved
 it  will  be  a  miraculous  achievement.  It  is  also  heartening  that  the  rate  of  our
 industrial  growth  of  24
 1975-76.

 per  cent  of  1974-1975  has  gone  upto  44  per  cent  in
 This  has  become  possible  when  the  installed  capacity  ha  s  been  utilised.
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 [Prof.  S.  L.  Saxena]

 I  want  fo  draw  your  attention  to  the  working  of  the  financial  institutions
 which  advance  loans  for  setting  up  new  industries.  In  this  connection  I  would
 cite  the  example  of  the  case  of  my  brother-in-law.  He  took  a  loan  of  Rs.  73,000
 and  purchased  a  truck  for  about  Rs.  one  lakh  and  twenty-five  thousand.  It
 was  purchased  in  1973.  Thereafter  he  fell  ill  and  died.  Before  his  death  he
 could  only  repay  the  remaining  amount  of  loan  taken  from  his  friends.  The
 financial  institution  took  away  the  truck  and  informed  that  the  sale  price  of
 the  truck  was  only  Rs.  32,000  and  demanded  an  amount  of  Rs.  78,000  and
 informed  that  in  the  event  of  failure  to  repay  the  amount  of  Rs.  78.000  the
 truck  would  be  sold.

 उपाध्यक्ष  महाश्य  :  आप  मंत्री  महोदय  को  कयों  नहीं  यहां  विवरण  क्यों  देते  है  ।

 Prof.  5,  L.  Saxena:  I  am  just  telling  how  the  Corporation  works.  They
 sold  the  truck  for  Rs.  25,000/-  which  cost  about  Rs.  one  lakh.  This  is  a  suspicious
 case.  If  our  financial]  corporations  work  like  this  how  can  we  expect  that  the
 industries  in  our  country  would  develop.  I  would  like  the  Hon’ble  Minister
 to  consider  such  cases  seriously  and  take  action  against  the  officers  responsible
 for  that,  Then  only  these  financial  institutions  would  work  properly  and  indus-
 tries  would  develop.  Something  should  be  done  for  putting  an  end  to  the

 corruption  prevailing  in  these  institutions.

 The  farmers  are  not  getting  remunerative  prices.  What  happens  that  the
 marketing  officers  in  collusion  with  the  traders,  agricultural  produce  is  sold  to
 the  traders  at  low  prices  and  thus  the  farmers  are  deprived  of  the  benefit.

 It  is  there- Pakistan  is  manufacturing  atom  bomb  writh  the  help  of  France.
 fore  necessary  that  we  should  also  manufacture  atom  bomb.  Moreover  we
 should  not  say  that  we  are  exploding  atom  bomb  for  peaceful  purposes.  We
 should  declare  in  clear  terms  that  we  are  manufacturing  atom  bombs.

 The  prices  of  all  the  inputs  used  by  the  farmers  should  be  brought  down
 so  that  his  gain  may  increase.  Similarly  the  water  charges  and  land  revenue
 should  also  be  reduced  so  that  the  cost  of  rice,  wheat,  sugarcane,  cotton  etc.
 is  brought  down.  A  scientific  enquiry  should  be  made  in  this  regard.

 I  hope  due  attention  would  be  paid  towards  this  so  that  farmer  is  not
 exploited.  With  these  words  I  support  the  Finance  Bill.

 मत  ह  उपाध्यक्ष  अप तक लीन  स्थिति
 के  दौरान

 क़षि  उपज  में  वृद्धि  हुई  औद्योगिक  उत्पादन  भी  बढ़ा है  tae  चाहे  कार्यालयों

 में हो
 या  कालिजों  अथवा  रेलो ंमें  हो  अनुशासन  आया a  ।

 में  विशेष  रुप
 से  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  विभाग के  कार्य  की  सरहना  हं  कि  किस  प्रकार

 यह  विभाग  sat देश  सें  विदेशी  मुद्रा  के  Te Ro}  ले  को  रोकने  में  सफल  हुआ  है  ।  कांग्रेस  के  चण्डीगढ़
 अधिवेशन  के  बाद  यह  विभाग  लगभग  1,500  करोड़  रुपये  का  काला  धन  प्रकट  कराने  में  सफल
 हुआ है

 1974-75
 में  विदेशी  मुद्रा  नियंत्रण  विभाग  ने  500  करोड़  रुपये  अजित  किये है  ।

 किन्तु  मेरे  विचार
 से  इसमें  कर्मचारियों  at  बढ़ाई  नहीं  जानी  चाहिए ।  जो  wee

 अधिकारी  हैਂ थ  उनकी  छंटनी  की  जानी  चाहिए

 आयकर  विभाग  भी  भ्रष्टाचार  का  अड्डा  यद्यपि  इस  विभाग  न  आयकर  की  बकाया
 राशि  जमाखोरी  आय  छिपाने  आदि  ret  करने में

 सफलता  हासिल  की  है  किन्तु
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 free  25  वर्षों  में  वे
 क्या  कर  रहे  थे

 ।  वास्तव  में  प्रधान  मंत्री ने  दूर  कदम  उठाया  है

 उससे  अधिकारियों  के
 दिल

 में
 डर  पैदा  हुआ  आयकर  विभाग  से  नष्ट  अधिकारियों

 को
 निकाला  चाहिए  तथा  इन्दर  अधिकारियों  को  प्रोत्साहित किया  जाना  चाहिय े।

 आज  यह यह  उठता  है  कि  छोटे  निधन  व्यक्तियों  और  मध्यम at  के  लोगों

 के
 लिए  सरकार  क्यो  |  बैंकों  में  लाल  फीताशाही  तथा  अफसरशाही

 रुख
 के

 कारण

 मध्यम  ३  के  लोगों  को  ऋण  प्राप्त  करने  में  बड़ी  कठिनाई  होती  मंत्री मंत्री  महोदय  इस  बात

 में  सतकंता  बरतें  कि
 -  वहां  कुछ-जन  aaa  अधिकारी  अथवा  कोई  समिति  नियुक्त  की  जाये

 जिसमें
 जनता  के  प्रतिनिधि  हों  तथा -  निम्न  वर्ग  के  लोगों  की  कठिनाइया  दूर  हो ं॥

 स्वायत्त  संस्थाओं में  प्रधान  मंत्री  के  निदेश  के  बावजूद  भी  व्यथ  में  वृद्धि  हुई  है  और

 किसी  भी
 प्रकार  मितव्ययता  नहीं हुई  राउरकेला  इस्पात  कारखाने में
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 का  उत्पादन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  पर  जो  बड़ा  सम।रोह  हुआ  उस  पर  सरकारी  सुचना

 के  अनुसार  65  लाख  रुपये  किन्तु  मेरी  सुचना के  अनुसर  20  लाख  रुपया  खर्च  किया
 गया ।

 इस  प्रकार  यदि  ait  सरकारी  क्षेत्रके  उपक्रम  समारोह  करने  लगें  तो  वर्ष में  500  करोड़
 रुपया  खच हो हो  जायेगा  ।  इस  बात  की  जांच  की  इसका  श्रेय  केवल  :  उच्च

 अधिकारियों  को  हो  गया  मजदूरों  को  कुछ  नहीं  है  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  भ्रष्ट  अधिकारियों  के  विरुद्ध  at  कोई  कार्यवाही  नहीं  हो  रही  है

 किन्तु  छोडे  कम  चोरियों  के  विरुद्ध  छोटी  अनियमितायों  के  लिए  काय  वाही  की  जा  रही

 तैर  उनकी  शिकायतों  को  दूर  करने  वाला  कोई  नहीं है  ।

 अज देशमें  साइकल  उद्योग  को  बड़ी  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़  ए  इसक

 कारण  इस  उद्योग  चौथी  अनुसूची में  रखा  जाना  है  जिससे  1  प्रतिशत  मूल्य पर  शुल्क
 लगाया  है  ।  इसका  असर  उपभोक्ताओं  पर  पड़ता है  ।  इसकी  जांच  की  जाये  और  इस

 1  प्रतिश्त  शल्क  को  हटा  दिया  जाये  ।

 भारत में  होटलों  के  विकास  को  बहुत  गुंजाइश
 भारतीय  पर्यटन  विकास  निगम

 बनाये  गये  होटलों  की
 तुलना

 विश्व  सबसे  अच्छे  होटलों  से  कीं  जा  सकती  है ं।  अरब  देशों

 में  तथा  मध्य  एशिया  में  भारतीय  होटल  उद्योग  की  तकनीकी  जानकारी  की  बड़ी  मांग

 gave  ज!/तक। री  दे  सकते हैं  ।

 सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों के  बारे में  मेरा  सुझाव  है  कि  मजदूरों  की  क्षमता  पुर

 निर्भर  रहना  चाहिए  और  केवल  प्रबन्धकों  पर  ही  विश्वास  नहीं  करना  चाहिए  मजदूरों  को

 त्साहन  देने  से  सरकार  के  हाथ  मजबूत  होंगे और  उपक्रमों  में  सफलता  मिलेगी ।

 बेकिंग  विभाग  के  प्रभारी  मंत्री  a (Tt  प्रगत  aaa)  उपाध्यक्ष

 मैं  माननीय  सदस्यों
 का  आभारी

 हू ंकि  उन्होंने  अपने  विचार  व्यक्त  किये है

 यह
 वास्तव  में  प्रसन्नता  की  बात है  कि  उन्होंने  चालू  वितत  वर्ष के  के  दृष्टिकोण तथा

 वित्त  विधेयक  के  संशोधनों से  अपनी  सहमति  प्रकट  की

 द  mary थ्रो  पी०  पार्टी  A  ४ रई  पी  सीन  गज़ा

 SHRI  P.  PaRTHASARTHY  in  the  chair

 हमेशा  की  तरह  बजट  प्रस्तुत
 करने

 के
 बाद  वित्त  विधेयक  ि  |  जनता  की  प्रतिक्रिया

 अनुसार  संशोधन  किये  जात ेहै  किन्तु  इस  at  बहुत  कम  संशोधन  करने  पड़ ेहै  क्योंकि  इस
 वर्ष

 बहुत ही  कम  सुझाव आये  है
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 श्री  प्रणव  कमाई  मुखर्जी |

 बजट  पर  सामान्य  चर्चा के  दौरान  एक  बात  उठाई गई  है  किः  प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष करों
 मे ंजो  रियायत  की  गई  है  उसका  कोई  असर  नहीं  पड़ा  किन्तु  बजट  केवल  आठ  हप्ते  पहले

 ही  प्रस्तुत  किया  गया  और  अभी  इतनी
 जल्दी

 इसका  असर  होना  सम्भव  नहीं  है
 ।

 मैँ  केवल  यही

 कहना  चाहता  हूं  कि  हमरी  जसी  दिकास्शील  we  म  कराधान  होती  केवल

 वसूल  करने  तक  सीमित  नहीं  रहनी  नीति  बनाने  वालों  के  पास  उत्पादन  तथा

 अर्थव्यवस्था  का  मागदशन  करन ेके  लिए यह  महत्वपूर्ण  हथियार  भारतीय
 काफी  समय  पेजों  कठिनाईयों  से  गुजर  उसके  लिए  इसके

 दूसरा  विकल्प  नहीं  था  ।

 जब  किसी  उद्योग  विशेष को  कुछ  रियायत दी  जाती  है  तो  उसका  अथ  यह  होता है  कि

 देश
 में

 जो
 संसाधन  लगाये  गये  उनका  पूरा-पुरा  लाभ  मिले

 ।
 अतः  इसका  अरे  यह

 हैकि  हम  एकाधिकारियों  अथवा  समाज के  सम्पन्न  वर्गों  को  स्थित  दे  रहे  है  .  बल्कि

 व्  यह  है  कि  उद्योग  विशेष  में  जो  क्षमता  बनाई  गई  है  पुरा  लाभ  मिल े।
 क्योंकि  एक  बार  क्षमता  बनाई गई  है  तो  हमें  देखन  है  कि  यह  लाभप्रद  हो  और  वह  उद्योग
 अपने  पैरों पर  खड़ा हो  ।

 एक  माननीय  सदस्य ने  संकेत  किया  है  कि  हम  ऋण  नीति  को  और  उदार  क्यों  नहीं  बना

 रहे  भारतीय  रिजर्व  बैंक  ने  जो  नीति  बनाई  है  वह  ऋण  पर  न  तो  रोक  लगाती  है  और
 न  कोई  प्रतिबन्ध  लगाती  है  ।  बल्कि  यह  चयनात्मक  ऋण  नीति  हम  जिस  परिस्थिति  से  देश

 में  गुजर  रहे  है
 उसमें  हम  देश  के  उत्पादकों में  यह  विश्वास  कर  चल  सकते  है

 व  सरकार  की  इच्छाओं के  अनुकुल  आचरण  करेंग  और  साथ-साथ  हम  यह  भी  सुनिश्चित  करेंगे
 कि  अथेव्यवस्थ्थ  के  दूसरे  अन्न में  किसी  प्रकार  की  खराबी  न  आये

 ऋण  सम्बन्धी
 नीति  को  उदार

 के
 बारे

 में  मूलभतਂ  सिद्धान्त  यह  है  ऋण
 के

 रूप में  ली  गई  नीति  बचत की  अपेक्षा  सस्ती  नहों  जाते  ।  इस  क्षेत्र  में  हमें  चयन

 का  रास्ता
 अपनाना  जहां  तक

 मुद्रा  प्रसार
 सम्बन्ध

 है  आप देखेंगे  कि  किसी
 भी

 उद्योग  को  ऋण की  कठिनाई  नहीं  हम  चाहते  हैं
 कि  राष्ट्रीय  प्राथमिकता  के  अनुसार

 ऋण  उपलब्ध  हो  ।  चूंकि  साधन  सीमित हैं
 अतः  चयन

 का  सिद्धान्त अपनाना  होगा  ।  हमें

 कह  देखना  होगा  कि  जिन  साधनों की  कमी  है  उन्हें  ऐसी  वस्तुओं के  उत्पादन  में  न  लगाये

 जिनके  बिना  काम  चल  सकता  है  ।

 श्री  साल्वे  ने  आयकर  अधिनियम  में  निवेश  रियायत  संम्बन्धी  अनुच्छेद  नत  प्रारुप  बतन
 के  बारे

 में  प्रश्न  उन्होंने  दो  प्रश्न  उठाय ेहैं  कि  किस  वर्ष  निवेश  आरक्षण
 तथा  किस  वर्ष  निवेश  रियायत  घटायी  जानी  चाहिए  ।  इन  दोनों

 बातो  के  बारेमें  धारा  32
 बिल्कुल  स्पष्ट  जिस  वर्ष  निवेश  रियायत दी  जाती

 है  उसी  ह  निकेश  आरक्षण  बिधि  बनाई  जानी  चाहिए  जिस  वर्ष  कोई  मशीन  आदि
 लगाई  जाती है  उस  at  निवेश  र्यायत  मिलेगी  ।  मेरे  विचार  से  इसमें  ज्यादा  संदिग्धता
 नहीं है  ।

 हैं  यह  ee
 elt  tera  अधिकारियों की  कठोरता  के  बारे में  उठाई  A  सकता
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 राजस्व  अधिकारियों  द्वारा  ज्यादतियां  किये  जाने  का  प्रश्न  उठाया  गया है  ।.  राजस्व

 अधिकारियों  द्वारा  ज्यादती  या  अन्याय  किये  जाने  का  कोई  मामला  हमारे  समक्ष  पेश  किया

 जाये  तो  उस  सम्बन्ध  में  समुचित  कार्यवाही  की  जायेगी ।

 खेद  की  बात है  कि  ssf,  औषध  या  विधि  व्यवसाय में  लगे  लोग  करों  की  चोरी

 करते  इससे  कर  समाहरण  अधिकारियों  को  कठिनाई  होती  है  ।  इन  अधिकारियों  की

 इस  तरह  आलोचना  नहीं  की  जानी  चाहिए  ।  हमें  उनकी  उस  कठिन  स्थिति  को  महसुस  करना

 चाहिए  जिसमें  dart  कर  रहे  हैं

 1973-74  में  आयकर  विभाग  ने  पांच सौ  के  लगभग  छापे  मार  तथा  तलाशियां ल॑
 दोष  की  अवधि  के  अन्दर  छापे  मारने  के  मामले  बढ़कर  2625  हो  गये  ।  बरामद

 की  गई  सम्पत्ति  का  मूल्य  1  करोड़  रुपये  से  बढ़कर  20  करोड़  रुपये  हो  गया ।

 स्वेच्छया  प्रकटन  योजना  का  भी  इसमें  बहुत  बड़ा  योगदान  है  ।  इसने  सीमा  शुल्क
 विभाग  तथा  आयकर  विभाग  को  अधिक  छापे  मारने  तथा  अधिक  तलाशियां  लेने  के  लिए

 उपयुक्त  वातावरण  तैयार  किया  इन  उपायों  के  फलस्वरूप  हमारी  अर्थ  व्यवस्था  अधिक

 मजबूत  हो  गई  है  और  विदेशों में  रुपये का  मूल्य बढ़  रहा  है  |

 कर  प्रशासन  तथा  ग्राहक  की  सेवा  में  सुधार  करने  के  लिए  प्रत्यक्ष  कर  के  चेयरमैन

 कार्यवाही  योजना के  अंतगर्त  विभिन्‍न  कार्यक्रम  आरम्भ  किय  गये  इन  कार्यक्रमों  के

 गीत  प्रक्रिया  को  सरल  बनाना  सम्भव  हो  सकेगा  और  ग्राहकों  को  ब  स्तर  सेवा  प्रदान

 सुनिश्चित  हो  सकेगा  ।

 पूछा  गया है  कि  आयकर  की  छूट  सीमा  8000  रुपय  बढ़ाकर  10,000  रुपये  क्यों

 नहीं  की  जा  रही  1973-74  में  देश  में  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  आय  890  रुपये  थी  ।
 यदि  हम  8000  रुपये  की  छूट  सीमा  निर्धारित  काल  तो  यह  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  आय  9

 गनी  हो  जायेंगी  ।  इसके  प्रतिवर्ष  11,000  रुपये  वेतन  पाने  वाले  व्यक्ति  को  कर

 देना  नहीं  पड़ेगा  ।  यह  भी  ध्यान  में  रखना  है  कि  इस  देश  में  जनसंख्या  के  अनुपात  से  कुल
 कर  दाताओं  की  संख्या  1  प्रतिशत  से  भी  कम  है  ।  छूट  सीमा को  बढ़ाने  का  कोई  औचित्य

 नहीं

 जहां  तक  बैक का यं  का  सम्बन्ध  हैਂ  सुझाव  दिया  गया  है  कि  क्षेत्रीय  अधिकारिता  हटा  दी

 जानी  चाहिए  और  किसी  भी  बेक को  किसी  भी  क्षेत्र  में  कार्य  की  छुट  होनी  चाहिए ।
 इस  सम्बन्ध  में  यह  बात  ध्यान  में  रखनी

 है  कि  किसी  बैंक  को  उपलब्ध  संसाधन  किसी

 तक  होते  यदि  वे  किसी  सीमित  क्षेत्र  में  कार्य  करें  तो  वे  पुरी  क्षमता  से  कार्य  कर  सकते

 दूसरी  ओर  बैंक  रहित  क्षेत्रो ंमें  ऋण  की  आवश्यकता  होती है  ।  इसके  लिए  उपाय

 यह  है  कि  किसी  शाखा  कार्यालय
 की

 क्षेत्रीय  अधिकारिता
 का

 विस्तार  न  किया  जाये  अपितु
 शाखा  विस्तार  योजना  को  बड़े  पैमाने  पर  क्रियान्वित  किया  जाये  |

 यद्यपि  सरकार  तेजी  से  वाणिज्यिक  बैंकों  की  ग्रामीण  शाखाओं  को  स्थापित  करने  का

 प्रयत्न कर  रही  10  या  20  वर्षों में  600  हजार  गांवों  में  ऐसे  बैंकों की  स्थापना
 करना  सम्भव  हो  जायेगा  ।  यहीं  कारण  है  कि  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  क्रि  गई  है  ।

 यदि हम  एक  वर्ष  के  अन्दर  50  क्षेत्रीय  ग्रामीण  बैंकों  की  स्थापना  भी  कर  द  तो  भी  हम  5,000
 अतिरिक्त  शाखाएं  खोल

 सकते  अतः  इसका  एकमात्र  उपाय  यह  है  कि  हम  अधिकाधिक
 संख्या  में  सहकारी  समितियां  खोलें  जिनका  वित्त  पोषण  क्षेत्री  ग्रामीण  बैंकों  द्वारा  किया  जा
 सकता  इस  प्रकार  यह  समितियां  काफी  हद  तक  ग्रामीण  ऋण-प्रस्तुति  की  समस्या  को
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 Resolution  re.  Restoration  of  Freedom  May  14/1976

 provided  under  the  Constitution

 a  -

 श्री  प्रणव  कुमार  मुखर्जी |

 हल  कर  सकती  जहां  सहकारी ऋण  समितियां  नहीं  हैं  और  जहां  उन्हें  मजबूत  बनाना

 सम्भव  नहीं  वहां  राज्य  सरकार  को  इस  समस्या  पर  ध्यान  रखना  क  लिए  कहा
 गया

 ऐसे  स्थानों  पर  कोई  वैकल्पिक  व्यवस्था  की  गई  है  जिसके  माध्यम से  सहायता  पहुंचायी

 जा  सकती  यदि  हम  सहकारी  ऋण  बहुद्देशीय  किसान  सेवा  समितियों  की  स्थापना  कर

 सकें  और  सहकारिता  आन्दोलन  को  मजबूत  कर  सकें  तथा  वाणिज्यिक  बैंकों की  शाखाओं  का

 विस्तार  कर  सकें  तो  फिर  ग्रामीण  ऋण-ग्रस्तता  की  समस्या  को  हल  कर  WAT  |

 ee

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 COMMITTEE  ON  PRIVATE  MEMBERS’  BILLS  AND  RESQLUTIONS

 64  ai  प्रतिवेदन

 Sixty-Fourth  Report

 Shri  Krishna  Chandra,  Pandey  (Khalilabad)  :  Mr.  Chairman,  I  beg  to  move:

 this  House  do  agree  with  the  Sixty-fourth  Report  of  the  Com-
 mittee  on  Private  Members’  Bills  and  Resolutions  presented  to  the
 House  on  the  12th  May,  1976.”

 सच/पात  महोदय  :  प्रश्न  यह  है  :

 यह  सभा  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के

 64  वें  प्रतिवेदन
 से  जो

 12  1976  को  सभा
 में  प्रस्तुत  किया  गया  सहमत

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुआ
 The  motion  was  adopted.

 eg  fae  ae  ee  omy

 संविधान  के  अन्तर्गत  प्रदत्त  स्वतंत्रता  की  बहाली  के  बारे  में  संकल्प

 RESOLUTION  RE:  RESTORATION  OF  FREEDOM  PROVIDED  UNDER
 THE  CONSTITUTION

 सवा पतो  महोदय  :  को  ए०  Ho  गोपालन  का  संकल्प  पेश  किया  जा  चुका  है  और  उस  पर

 भाषण  भो  समाप्त  हो  चुका  अब  क्या  आप  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं ?

 ato  बो ०  नामक  :  मैं  संकल्प  में  आपात  स्थिति  के  मामले  पर  देश  में  मतदान  कराने

 के  छः  मास  की  अवधि  के  भीतरਂ  शब्द  जोड़े  जाने  के  लिए  संशोधन  संख्या  1  पेश  करता

 ह्  ||

 श्री  सून  चन्द  :  मै  संकल्प  में  ये  कदम  धीरे  धीरे  और  इस  तरीके  से  उठाये  जाने

 लिए  ताकि  देश  में  आपात  स्थिति  के  पश्चात  उत्पन्न  आत्म  विश्वास
 नियंत्रण  और  जिम्मे  दारी  की  भावना  आगे  भी  बनी  ~ “x  स

 |  क साधन  सख्  श  करता हुं
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 24  1898  :  शंक  संविधान  के  अंतगर्त  प्रदत्त  की  बहाली  के

 बारे  में  संकल्प

 -_

 ्रो  इ:नेन  भट्ट चा  य  :  सत्तारुढ़  दल  के  तथा  अन्य  दल के  सदस्यों  से  सदन

 के  भीतर  और  बाहर  यही  कहा  गया है  कि  देश की  आधिक  प्रगति  और  विकास  के  लिए

 बिकास  कांयों में  लोगों  का  शामिल  किया  बहुत  आवश्यक है  ।  इसके  लिए  देश  में

 एक  ए  वातावरण  का  निर्माण  करना  होगा  जिसमें  लोग  सरकार की  नीतियों  के  बारे  में
 अपने  विचार  प्रकट  कर  सक  और  अपनी  शिकायतों  को भी  बता  लेकिन  आपातस्थिति

 के  नाम  जिसकी  घोषणा  1975  में की  गई  थी  देश  के  नागरिकों  को  वैयक्तिक

 स्वतंत्रता  को  कम  किया  जा  रहा है  |  जबसे  आपात  स्थिति घोषणा  हुई है  तबसे  लेकर

 अबतक  सरकार  देश  के  सामने  एक  भी  मामला  ऐसा  नहीं  ला  पायी  जिससे  यह  पता  लगे

 कि  देश  में  आपातस्थिति  की  घोषणा  आवश्यक  थी  ।  अब  यह  सिद्ध हो  चुका  है  कि  सरकार

 ने  प्रतिपक्ष  दल  के  नेताओं  के  प्रति  जो  आरोप  लगायें  गये  थे  वे  प्रमाणित  नहीं  हो  पाये
 यदि  सरकार  के  पास  ऐसे  कोई  प्रमाण  होते  तो  वह  उन्हें  अवश्य  सदन के  समक्ष  या
 लय  में  पेश  करती  ।  लेकिन  ऐसा  नहीं  किया  गया  और  न  ही  ऐसा  कभी  किया  जायेगा  ।  इसके

 विपरीत  सरकार  का  रवैया  आपातस्थिति  को  हमेशा  जारी  रखने  का  है  ।

 इस  बीच  आपात  स्थिति  का  लाभ  उठाते  हुए  सरकार  ने  संविधान  के  अनुच्छेद  14,  19,

 21  और  22  के  अंतगर्त  दिए  गए  सभी  अधिकारों  को  छीन  लिया  है  ।  gat  सरकार  इन

 शक्तियों  का  बड़े  विचित्र  ढंग  से  प्रयोग  कर  रही  परिवार  नियोजन  के  बारे  में  की  जाने  वाली

 कार्य  वाही  के  लिए  लोगों  को  आयु  के  अंतगर्त  गिरफ्तार  कर  लिया जाता  हैं  ।  दिल्‍ली  में

 एसी  एक  घटना  हुई  है  परन्तु  इस  का  उपचार  Ha  किया  जा  सकता है  क्योंकि  उच्चतम

 लय  के  हाल  के  एक  निर्णय  द्वारा  कार्यपालिका  को  मनमानी  शक्तियां  प्रदान  की  गई  हैं  और

 वह  अब  किसी  भी  कारण  से  किसी  भी  व्यक्ति  को  किसी  भी  समय  तक के  लिए  नज़रबन्दी
 कर  सकती है

 ।  अतः  अब  लोगों  के  लिए  जो  न्यायपालिका  से  न्याय  और  सुरक्षा
 न्यायालय के  दरवाजे  बन्द कर  दिए  गये  इस  स्थिति का  लाभ  उठा  कर  सरकार  अब  ऐसी

 कोई  भी कार्यवाही  कर  रही  है  जिससे  ag  अपने  लिए  उपयुक्त  सहमति  .  है  ।

 जो  व्यक्ति  बड़े  बड़े  उद्योगों  से  धन  कमाने  में  लगे  हैं  वे  अब  प्रधान  उनके

 दल  और  उनकी  सरकार  की  प्रशंसा  करने  में  लगे  हुए  हैं  और  कहते  हैं  अब

 बिल्कुल  बदल  गई  अब  अनुशासन  लौट  आया  ए  प्रधान  मंत्री  ने  स्वयं  कई  अवसरों

 पर  कहा  है  कि  अब  हम  खतरे  से  बाहर  हमारे  सिर  से  स्तर  टल  गया  है  तथा  जो

 अनुशासन  देश  में  पैदा  हुआ  है  उसे  हमें  बनाये  रखना  केवल  प्रधान  मंत्री  ही  नहीं  बल्कि

 बड़े  बड़े  उद्योगपति  भी  यही  बात  कह  रहे  कुछ  दिन  पहले  श्री  बी०  एन०  बिड़ला  ने

 उद्योगपतियों  की  और  से  विदेशी  गलतियों को  भारत  आने  और  यह  देखने  के  लिए  कि

 भारत
 में

 अब  पूजी  लगाना  कितना  लाभदायक  और
 अनुकूल

 आमंत्रित  किया  यह  भी

 पता  चला है  कि  वह  भारत  आने  के  लिए  सहमत हो  गए  यदि  ऐसा  ही  यदि  देंश  में
 स्थिति  बिल्कुल  ठीक  है  तो  फिर  आपात  स्थिति  जारी  क्यों  रखीं  जा  रही

 संकल्प में  यह  कहा  गया है  कि  यदि  हम  वास्तव में  देश  को  उन्नत  करना  चाहते  हैं
 और  आधिक  दुष्टि  से  विकसित  करना  चाहते  हैं  तो  लोगों  का  सहयोग  प्राप्त  होना
 यक  किन्तु ऐसे  लोगों का  सहयोग  कैसे

 मिल  सकता  है  जिन्हें  के  अन्तर्गत

 नज़र बन्द  कर  दिया  जाता है
 तथा  जिसके  लिए  वह  न्यायालय  का  सहारा  भी  नहीं  ले  सकते

 मरा  कहने  का  तात्पर्य  यह  है  कि  ऐसे  सभी  लोगों  को  अब  रिहा  कर  दिया  जाना  चाहिए
 जिन्हें  बिना  परीक्षण  के  बहुत  लम्बी  अवधि  से  गिरफ्तार  गिया गया  है  ।
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 Resolution  re.  Restoration  of  Freedom  Vaisakha  24,  1898  (Saka)

 provided  under  the  Constitution

 ——  es

 दोनों  भट्ट ये  |

 कर्मचारियों  को  सभाएं  करने  का  भी  अधिकार  नहीं है  ।  वे  हाल  कमरों  में  भी  सभाएं

 नहीं  कर  सकते  ।  केवल  सत्तारूढ़  दल  के  लोग  तथा  उनके  मित्र  वहां  सभाएं कर  सकते हैं  ।

 यह  अधिकार  केवल  उन्हें  ही  है  ।

 सरकार  20  सुतरी  कार्यक्रम  के  बारे में  इतना  कुछ  कह  रही  हैं  ।  हमारी  सरकार से  कोई

 शिकायत  नही ंहै  हालांकि  हम  जानते  हँ  कि  यदि  20  सुतरी  कार्यक्रम  पूर्ण  रूप  से  सफल हो
 भी  जाए  तो  भी  देश  की  मूल  समस्याए हल  नहीं हो  जाएंगी  ।  अब  भी  हम  यह  कह  सकतें

 हैं  कि  भू-सुधार  के  क्रियान्विति  के  बारे में  कोई  प्रगति  नहीं  हुई  हम  अभी  तक  प्राम

 ऋणग्रस्तता  और  गांवों  की  गरीबी को  दूर  नहीं  कर  पाए  हैं  ।  जहां  तक  की  हमारी  प्रधान  मंत्री

 को  भी  यह  कहना  पड़  गया  कि  अधिकांश  राज्यों  में  राज्य  सरकारों  द्वारा  भू-सुधार  कार्यक्रमों

 को  गम्भीर  रता पु वंक  लागू  नहीं  किया  गया है  ।  ऐसी  स्थिति  केवल  भू-सुधारों  के  सम्बन्ध  में  ही

 नहीं  ऐसी  स्थिति  विभिन्‍न  उद्योगों  के  उत्पादन के  बारे  में  भी  है  ।  सारे दे  श  में  आधिक

 संकट  सारे  देश में  नदी भी  है  ।  हमारे  देश  में  कपड़ की  कोई  मांग  नहीं  है  ।  इस  कारण

 मिलों  में  कपड़े  के  ढेर  के  ढेर  जमा  हो  रहे  परन्तु  सरकार  उद्योगपतियों  को  रियायतों

 पर  रियायत  दिए  जा  रही  है  ।  इस  के  बावजूद  भी  उद्योगपति  अधिकाधिक  रियायतें  मांगते

 जा  रहे  ऐसे  लोग  20  सूत्री  कार्यक्रम  का  समर्थ कर कर  रहे  हैं  अन्यथा  आम  जनता

 तुष्ट

 कुछ  दिन  पहले  हमने  इस  सभा  में  लोको  पंचल  कर्मचारियों  की  मांगों  के  प्रश्न  पर

 चर्चा  की  थी  ।  कुछ  दिन  पहले  उन्हें  यहां  बुलाया  गया  था  ।  उनमें  से  केवल  छह  प्रतिनिधि

 ही  यहां  आए  थे  ।  परन्तु  जैसे  ही  वे  दिल्‍ली  आए  उन्हें  गिरफ्तार  कर  लिया  गया  ।  उन्हें
 गिरफ्तार  किए  जाने  का  कारण  भी  नहीं  बताया  गया  ।  ऐसी  हालत में  क्यारियों  की

 कार के  साथ  परस्पर  बातचीत  करने  में  कैसी  आस्था  हो  सकती  है  ।  इसी  प्रकार  से  एच०

 एम०  टी ०  की  मान्यताप्राप्त  यूनियन  के  8  नेताओं  को  के  अंतगर्त  गिरफ्तार  किया
 गया है  ।  उन्हें  भी  गिरफ्तारी  का  कारण  नहीं  बताया  गया है  ।  न्यायालयों  ने  तो  कह  ही

 दिया है  कि  सरकार  के  लिए  उत्तर  देना  जरूरी  नहीं है  ।

 हम  जानते  हैं  कि  हमारे  दल  के  दो  संसद  सदस्य  तथा  विरोधी  दलों  के  कुछ
 अन्य  सदस्य  जेलों  में  पड़े  को  यह  जान  कर  हैरानी  होगी  कि  एके  नमा  तरीक '
 निकाला  गया  पुलिस  लोगों  को  गिरफ्तार  कर  लेती  फिर  थाने

 में  ले  जाती  है  और

 वहां  पर  उन्हें  ले  जा  कर  मार  मार  कर  मौत  के  घाट  उतार  देती  है  ।  इस  प्रकार से  आपको

 भी  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  सफलता  मिलने  वाली  नहीं  है  ।  मैँ  यही  कहूंगा  कि  सरकार

 को  आपात  स्थिति  समाप्त  कर  देनी  नज़र बन्द  लोगों  को  रिहा  कर  देना  चाहिए
 तथा  लोगों  की  नागरिक  स्वतंत्रता  और  लोकतांत्रिक  अधिकारों  की  रक्षा  करनी  चाहिए  ताकि

 वे  लोकतांत्रिक  कार्यक्रम  में  लोकतांत्रिक  ढंग से  भाग ले  सक  ।

 Shri  B.  R.  Shukla  (Bahraich) :  Mr,  Chairman,  I  oppose  the  resolution
 moved  by  Shri  A.  K.  Gopalan.  There  is  nothing  new  in  this  resolution.  All
 the  points  that  have  been  brought  about  in  the  resolution  have  already  been
 discussed  in  one  way  or  the  other  since  the  proclamation  of  emergency  in  the

 during  the  emergency  should  b
 country.  The  resolution  demands  that  the  detenus  who  have  been  arrested

 posed  on  the  press  should  be  lifted.
 e  released.  According  to  it  all  the  curbs  im-
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 14  1976  afig  a  के  अन्तगंत  प्रदत्त  स्वतंत्रता  की  बहाली  के

 बारे  मं  संकल्प

 Now  we  have  to  see  what  was  the  atmosphere  in  the  country  before

 the  emergency.  There  is  no  doubt  that  before  the  emergency  an  atmosphere
 was  being  created  in  the  country  which  was  making  it  difficult  for  the  people
 to  carry  on  their  normal  duties.  Before  the  emergency  the  workers  were  not

 able  to  perform  their  duties  in  the  factories.  During  the  1974  railway  strike
 the  loyal  workers  were  not  allowed  to  attend  to  their  work,  Functioning  of

 the  colleges  and  universities  was  disturbed.  On  25th  June,  1975  a  call  had  been

 given  to  the,Army  and  armed  police  to  rebel,  It  were  these  people  who
 wanted  to  create  chaos  in  the  country.  Faced  with  this  sort  of  conditions  there
 was  no  alternative  left  with  the  Government  but  to  put  such  persons  behind
 ihe  bars.

 When  the  Parliamentary  institutians  of  the  country  have  to  face  this  sort
 laws  are  needed  That  was of  danger  then  bigger  to  face  that  danger,

 why  internal  emergency  was  proclaimed.  The  proclamation  of  internal  emer-
 ency  is  perfectly  constitutional.  There  is  a  provision  in  the  constitution  to

 declare  emergency  to  meet  the  threat  to  the  internal  security  of  the  country.
 The  forces  which  had  created  the  situation  for  the  proclamation  of  emer-

 gency,  the  forces  which  had  necessitated  imposition  of  emergency  are  still  there.
 Still  there  are  people  who  go  to  jails,  meet  the  leaders  and  distribute  the

 pamphlets  to  the  public  which  create  rebellious  feeling  amongst  the  people.
 Thus  such  forces  are  still  active.  i

 Now  since  the  proclamation  of  emergency  there  has  been  all-round  im-

 provement  in  the  country.  The  production  in  the  factories  has  gone  up.  The

 production  of  foodgrains  has  also  increased.  You  being  a  marxist  may  say  that
 there  is  recession  in  the  country  but  that  is  not  a  fact.  Now  there  is  no  scarcity
 of  goods  and  commodities  in  our  country.  Prior  to  proclamation  of  emergency
 people  had  to  stand  in  long  queues  to  get  the  commodities,  Now  all  the  things
 are  made  avatlable  to  them.  A  confidence  has  been  created  in  them  that  things
 will  remain  available  to  them.  Now  they  do  not  go  in  for  hoarding.  There
 is  discipline  in  the  country  now,  Implementation  of  20-point  programme
 is  going  on  satisfactorily.  When  there  is  so  good  a  condition  in  the  country
 then  why  should  emergency  be  withdrawn.  In  case  the  emergency  is  withdrawn
 then  the  country  will  again  go  back  to  its  old  position.  Now  the  country  should
 not  be  allowed  to  go  back  to  the  state  of  chaos  and  lawless  once  again.

 Shri  M.  C.  Daga  (Pali):  The  emergency  was  declared  on  26th  June,  1975.
 The  Government  has  not  declared  it  happily.  They  had  declared  it  with  very
 heavy  heart.  The  Government  was  compelled  to  take  this  painful  duty  because
 of  compulsions  of  the  situations.  There  was  no  alternative  left  with  the  Gov-
 ernment  but  to  declare  the  emergency  and  save  the  country  from  chaos.  There
 were  such  persons  in  the  country  who  were  talking  of  paralysing  the  function-
 ing  of  the  Government.

 After  the  emergency  the  situation  has  improved  a  lot.  Now  the  produc-
 tions  of  foodgrains  has  gone  up  to  114  million  tonnes,  the  production  of
 energy  has  also  gone  up.  There  has  also  been  an  increase  in  the  production
 of  coal  and  textiles.  There  is  also  all-round  discipline  in  the  country.

 Even  to-day  all  the  Assemblies,  Panchayats  and  other  democratic  bodies
 are  carrying  on  their,  business  smoothly  as  before.  Even  in  Bihar,  where  some
 people  had  tried  to  take  law  into  thei  r  own  hands,  all  the  democratic  bodies
 are  functioning  well.
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 Resolution  re.  Restoration  of  Freedom  May  14,  1976

 provided  under  the  Constitution

 [Shri  M.  C.  Daga]

 Regarding  developmental  activities  Government  has  repeatedly  been  saying
 that  the  20  point  economic  programme  belongs  to  the  58  crores  of  people.  As
 such  popular  committees  consisting  of  representatives  of  all  the  people  have
 been  formed  at  district  level  to  watch  the  implementation  of-  this  programme.
 All  the  people  have  thus  been  actively  involved  in  this  developmental  work.

 At  this  time  a  sense  of  discipline  prevails  in  the  country  and  efforts  should
 therefore  be  made  to  maintain  this  atmosphere  of  discipline  so  that  the  country
 can  advance  more  rapidly.

 But  if  there  is  no  improvement  in  the  methods  of  working  and  in  the
 activities  of  certain  parties  and  persons,  it  will  not  be  possible  to  lift  emergency.
 Because  we  do  not  want  to  loose  whatever  we  have  been  able  to  achieve
 So  far.  After  the  emergency  an  era  of  discipline  has  started  and  now  the
 parliamentary  work  is  being  conducted  very  peacefully  and  smoothly.  Even
 the  opposition  parties  are  attending  the  sessions  and  taking  part  in  the  debates.
 Do  the  hon.  Members  want  that  such  an  atmosphere  should  again  be  allowed
 to  be  created  in  the  country  in  which  people  can  indulge  in  abusing  and
 character  assassination.

 So  far  as  freedom  of  press  is  concerned,  various  items  of  news,  articles
 and  constructive  suggestions  are  being  published  in  the  newspapers.  Bui  some
 people  want  a  licence  for  abusing  others,  The  habit  of  abusing  others  is  a

 bad  one  and  it  should  ba  avoided.  We  should  rather  imbibe  this  feeling  in
 the  minds  of  our  people  that  this  country  belongs  to  us  all  and  we  should
 extend  our  co-operation  for  its  development.

 1  have  moved  an  amendment  which  should  be  accepted.

 All  the  political  parties  like  Jana  Sangh,  Congress  (0)  and  C.P.I.  are  free
 to  conduct  their  affairs  without  any  hinderance  and  there  is  no  ban  on  them.
 However,  ban  has  been  imposed  on  such  parties  as  were  working  against  the
 interests  of  the  country.

 There  has  been  all-round  progress  in  the  various  spheres  in  the  country.
 Above  all,  there  is  discipline  and  efforts  should  be  made  to  maintain  this
 atmosphere  of  discipline  in  the  country.

 qa ez  नारायण  जहां तक  मैं  समझ  सका  अभी  भी  देश
 में  आशंका  a firfiea:  तता  का  वातावरण  विद्यमान  है  और  इसके  कारण  लोग

 अपना  काम  ठीक  तरह  से  नहीं  कर  पा  रहे  इसी  लिये  इस  संकल्प का  उद्देश्य  यह  है  कि
 देश  में  इस  स्थिति

 को
 सामान्य  बनाया  जाये  और  ऐसी  परिस्थितियां  उत्पन्न  की  जाएं

 जिनमें  लोग  विकास  कार्यों  में  उत्साह पु वंक  सहयोग  दे  सकें  ।

 ु
 प्रस पिछले  जून  में  आपात  स्थिति  की  महत्वपूर्ण  स  सद-सदस्यों  की

 पर  अकस्मात  लगाये  गये  प्रतिबन्ध  से  लोगों  को  एक  धक्का  लगा*+  और  इस  के  फलस्वरुप
 लोंगों  के  उ

 लोग  अ
 उत्साह  में  कमी

 आ  गई  ।  शासक  दल  कਂ  चाहे  भी  धारणा  अधिकांश
 संतुष्ट  हैं  और  वे  देश  के  कार्यों में  कोई  रुचि  नहीं  ले  रहे  हैं  ।  वे  चुप्पी  साध  हुए  हैं

 क्योंकि  वे  अपनी  चमड़ी  बचाना  चाहते
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 98 24  40'G,  18  FOL  TED  संविधान  के  अन्तर्गत  प्रदत्त  स्वतंत्रता  की  बहाली  के

 बारे  में  संकल्प

 आपात  स्थिति  की  घोषणा  करने  का  चाहे  कोई  भी  औचित्य  अब  राजनैतिक  नेताओं

 को  जेल  मं  रखने  का  कोई  औचित्य  नही ंहै  ।  क्या  सरकार  वास्तव  में  यही  समझती  है  कि
 श्री  मोरारजी  देसाई  तथा  अन्य  नेता  देश  की  प्रगति  में  कोई  बाधा  उत्पन्न  कर  रहे  ्  यदि

 उन  पर  कोई  आरोप  लगाया  जा  सकता  तो  वह  यह  है  कि  उन्होंने  देश में  हो  रही  धीमी

 प्रगति  के  सम्बन्ध  में  अप्रसन्नता  और  असंतोष  व्यक्त  किया था  ।

 कुछ  दिन  पहले  श्री  ओम  मेहता  ने  मेक्सिको  में  नामक  समाचारपत्र के
 संवादाता के  साथ  भेंटवार्ता  में

 इस  बात  को  स्वीकार  किया  कि  जून  में  आपात  स्थिति

 की  घोषणा  करने  के  पश्चात  भारी  संख्या  में  लोगों  को  राजनी  तिक  बन्दियों  के  रूप  में  गिरफ्तार

 कर  लिया  गया  परन्तु  अब  उन
 में  से

 अधिकांश  व्यक्तियों
 को  रिहा  कर  दिया  गया

 आब  केवल  वहीं  लोग  नज़र बन्द  हैं  जो  आतंक  वादी  तरीकों में  विश्वास  रखते  हैं  ।  मैं  पूछना

 चाहता  हू  कि  क्या  सरकार  यह  मानती  है  कि  श्री  मोरारजी  श्री  श्याम नन्दन  श्री

 पीलू  मोदी  तथा  संसद  के  हमारे  कई  दूसरे  सहयोगी  जो  इस  समय  नज़र बन्द  है  हिंसा में
 विश्वास  रखते  हैं  ?  यह  तो  ठीक  है  कि  इन  नेताओं  की  उपस्थिति  से  सरकार  की  नीतियों

 से  असंतुष्ट  व्यक्तियों  को  आन्दोलन  करने  के  लिये  उत्साह  मिलता  परन्तु  अब  तो  सरकार

 स्वयं  यह  कह  रही  है  कि
 अब  स्थिति  बहुत  सुधार  हो  गया है  और  देश  तेजी से  आगे  बढ़

 रहा है  तथा  इस  बीच  हमें  कई  सफलताएं  प्राप्त  हुई  मैं  नहीं  समझता  कि  इन  परि  स्थितियों

 में  यदि  उन्हें  रिहा
 कर

 दिया
 जायेगा

 तो
 वे

 देश  में  हो  रहे
 विकास  कार्य  में  किसी  प्रकार

 की
 कोई  बाधा  डालेंगे  ।

 मैँ  इस  बात  को  स्वीकार  करता  हूं  कि  लोकतंत्र  में  बहुसंख्यक  लोग  जो  भी  fate
 बसे

 करते  हूं  वह  अल्पसंख्यकों  को  मानना  चाहिये  ।  परन्तु  इतना  तो  आप  मानेंगे कि  ऐसे  निर्णय

 की  क्रियान्विति के  बारे  में  कुछ  मतभेद  हो  सकता  है  जिसे आपसी  बातचीत  द्वारा  दूर  किया  जाना

 चाहिये  ।  अधिकारी  गलति  कर  सकते  इन  गलतियों  की  ओर  सरकार  का  ध्यान  कौन

 आकर्षित  करेगा
 ?  इसीलिये  प्रतिपक्ष  का  यह  कर्तव्य  है  कि  वे  ऐसी  गलतियों  की  ओर  सरकार

 का  ध्यान  आकर्षित  करें  ।  परन्तु  इसका  यह  अर्थ  नहीं है  कि  प्रतिपक्ष  वाले  किसी  कार्यक्रम

 की  क्रियान्विति  के  मागं में  कोई  रोड़ा  अटकाना  चाहते  हैं  ।  जिस  प्रकार  से  अब  परिवार

 नियोजन  सम्बन्धी  कार्यक्रम  चल  रहा  उस  पर  तो  सरकारी  नेताओं  तक  ने  भी  रोष  प्रकट

 किया  है  ।  क्या  इसका
 अब  यह  अथ  लगाया  जाये  कि

 वे  कार्यक्रम  में  कोई  बाधा  डाल  रहे
 इसलिये  प्रतिपक्ष  का  भी  यह कर्तव्य  है  कि  वह  अपनी  भूमिका  को  निभाये  ।

 वास्तव में  हम  20  सूत्री  कार्यक्रम  को  विरोध  नहीं  करते  यदि  उसको  क्रियान्वित

 करने  में  कोई  भूल  की  जायेगी  तो  उसकी  ओर  सरकार का  आवश्य  ध्यान  ५ जायेग

 परन्तु  सरकार  ने  अब  ऐसी  स्थिति  उत्पन्न  कर  दी  है  जिसमें  नौकरशाही  मनमानी  करेगी

 और  अन्ततः  लोगों को  ही  परेशान  होना  पड़ेगा  ।

 प्रशासन  का  लग  अब  बदल  रहा है  ।  शासक  दल  और  इनके  सहयोगी  दलों को  ही  अब
 सभा में  जाने  अपने  विचार  व्यक्त  करने  की  अनुमति  समाचारपत्रों  पर  अंकुश  लगा

 यहां  तक  कि  उन्हें  अब  संविधान  सम्बन्धी  संशोधन  जैसे  राष्ट्रीय  महत्व के  प्रश्नों
 पर  भी  टिप्पणी  करने  का  अधिकार  नहीं  सब से  बुरी  बात  तो  यह  है  कि  प्रतिपक्ष  दल  अब
 अपने  आप  को  संगठित  भी  नहीं  कर  सकते हैं  ।  उच्चतम  न्यायालय ने  भी  निर्णय  दिया  है  कि
 असद्भाव से  की  गई  गिरफ्तारियों  के  बारे  में  न्यायालयों  में  कोई  सुनवाई  नहीं  हो  सकती है  ।
 स्पष्ट  है  कि  अधिकारी  हर  प्र

 र  से  मनमानी  कर  सकतें  हैं  ।  इस  प्रकार  लोगों  को
 नागरिक  तथा  राजनैतिक  अधिकारों  से  वंचित  कर  दिया  गया  है  ।
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 Resolution  re.  Restoration  of  Freedom  Vaisakha  24,  1898  (Saka)

 provided  under  the  Constitution

 त  cae  नारायण

 ब्  स्वतंत्रता  समाप्त
 कर  दी  गई  है

 ।
 क्योंकि

 सरकार
 को

 भय
 था  कि  ay  स्वतंत्रता  से

 सच्चाई  बाहर  आ  और  सारा  भंडा  फूट  जायेगा

 SHRI  BHAGWAT  Jua  AZAD  in  the  chair
 श्रਂ  आजाद  पेठा  पीन  हुए

 |

 यदि  समाचारपत्रों  पर  कोई  प्रतिबन्ध  नहीं  तो  उनमें  तथ्य  प्रकाशित  होंगे  और  लोग

 । उन से  अवगत  हो  जायेंगे  ।  इस  से  बचने के  लिये  समाचार  पत्तों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया

 यही  नहीं  प्रतिपक्षी  दल  अब  समाये  भी
 नहीं

 कर  सकते  हैं  ताकि  वे  आपात
 स्थिति  की

 और
 राष्ट्रीय  नेताओं  की  आलोचना  न  कर  सकें  यह  हम  भी  नहीं  चाहते  हैं  कि  समाचारपत्रों
 को  खुली  छुट्टी  दे  दी  जाये  ।  उन  पर

 प्रतिबन्ध
 तो  होना  चाहिये  परन्तु  हम  उन  पर  लगाय

 गये  सभी  प्रकार  के  प्रतिबन्धों  का  विरोध  करते  क्योंकि  यदि  समाचार  पत्तों  पर  इस  प्रकार

 के  प्रतिबन्ध  लगे  रहे  तो  समाचारपत्रों  स्वरुप  बिगड़  जायेगा  और  वे  समाज  के  पक्ष

 का  पोषण  करने  की  बजाये  प्राधिकाशवादियों  का  एक  हथियार  बन  के  रह  जायेंगे  |  इस
 ar समय  देश  में  जो  परिस्थिति  र  उनको  देखते  हुए  समाचारपत्रों  तथा  प्रतिपक्षी  दलों  द्वारा

 सार्वजनिक  सभाएं  करने  पर  लगे  प्रतिबन्धों  का  कोई  औचित्य  नहीं  यदि  ये  प्रतिबन्ध

 ए  ही  लगे  रहे  तो  लोगों  का  सरकार  पर  से  विश्वास  उठ  जायेगा  और  इससे  अन्ततोगत्वा

 शासित  की  बजाए  शासक  को  ही  अधिक  हानि  होगी  ।

 गत  वर्ष  23  जुलाई  को  स्वयं  श्री  जय  प्रकाश  नारायण  ने  प्रधान  मंत्री  को  लिखा

 है  कि  यदि  20  सूत्री  कार्यक्रम  में  निर्वाचन  विधियों  में  सुधार  करने  और  मंत्री  स्तर
 पर

 भ्रष्टाचार  को  समाप्त  करने  के  लिये  किये  जाने  वाले  उपायों  को  शामिल कर  दिया
 at

 हम
 तथा  हमारे  faa  न  केवल  इस  कार्यक्रम  को

 स्वीकार  ही  करेंगे  परन्तु  उसे  क्रियान्वित

 करने  में  भी  पूरा  पुरा  सहयोग  देंगे  ।  यह  राष्ट्रीय  कार्यक्रम  बन  जायेगा  उस  समय  प्रधान
 मंत्री  को  यहीं  आश्वासन  दिया  गया  और  आज  भी  हम  विश्वास  दिलाते  हूँ  कि  हम  इस
 कार्यक्रम  का  नहीं  विरोध  करते  हैं  और न नही  इसकी  क्रियान्विति

 में  कोई
 रोड़ा  अटकाना

 चाहते  इस  के  विपरीत  हम  तो  आप  की  सहायता  करना
 चाहते  हैं  आपात  स्थिति  किसी

 देश में  सदा  नहीं  बनी  रह  सकती  है  ।  यदि  सरकार  वास्तव  में  लोकतंत्रात्मक  ढांचे को  बनाये

 रखना  चाहती  है  और  इसके  साथ  साथ  देश को  समाजवाद  की  ओर  अग्रसर  करना  चाहती
 तो  इस  के  लिए  उसे  देश  में  अनुकूल  वातावरण  बनाना  नेताओं  को  रिहा  करना

 होगा  और  लोगों  के  अधिकारों  स्थापित  करना  होगा  जिससे
 वे

 कार्यक्रमों को
 कवित  करने  में  अधिक  उत्साह  दिखा  सकें

 Mr.  Chairman  How  much  time  you  will  take?

 Deputy  Minister  in  the  Ministry  of  Home  Affairs  (Shri  H.  Mohsin) :
 Half  an  hour.

 Chairman :  Mr.  Ram  Singh,  you सन  will  take  10  minutes

 शमी  at
 भट्टा

 जाय
 :  मैं श्री  गोपालन  की  ओर  से  प्रश्न  करुंगा  ।

 रहती  महोदय :  इसकी  अनुमति  नहीं  है  ।
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 14  1976  संविधान  के  अन्तर्गत  त  प्रदत्त  स्वतंत्रता  की  बहाली
 के  बारे  मे  संकल्प

 Shri  Ram  Singh  Bhai  (Indore) :  Mr.  Chairman,  Sir,  I  strongly  oppose  this
 resolution.  We  have  to  see  as  to  what  is  the  intention  of  the  resolution.  It  is
 to  make  it  possible  for  the  people  to  be  involved  in  the  democratic  process
 and  developmental  activities.  The  resolution  also  aims  at  enabling  the  indivi-
 duals,  organisations  and  political  parties  to  carry  on  their  legitimate  political
 activities.  We  would  like  to  know  whether  all  that  they  were  doing  before
 25th  June,  1975  was  legitimate  If  not,  they  should  apologise  for  their  past
 misdeeds.  How  can  we  forget  that  these  are  the  people  who  are  responsible
 for  the  closure  of  mills  in  Bengal ?  It  were  these  people  who  instigated  the
 workers  to  go  on  strike  every  now  and  then.  During  the  emergency  the
 Government  should  have  been  more  strict  in  regard  to  these  people  so  that
 still  better  atmosphere  could  have  been  created  in  the  country.  Democracy
 means  that  all  should  earn  their  livelihood  by  honest  means  and  hard  work.
 No  body  is  prevented  from  making  public  speeches.  But  these  people  want  to
 indulge  in  goondaism.  Those  people  who  want  to  create  disorder  even  when
 the  President  is  speaking  really  deserve  to  be  kept  behind  the  bars.  Keeping
 such  people  outside  is  really  endangering  democracy.  It  is  to  be  seen  as  to
 what  extent  goondaism  has  decreased.

 The  intention  behind  this  resolution  is  not  good.  They  want  to  vitiate  the

 peaceful  atmosphere  that  has  been  created  in  the  country.  So  it  should  be

 rejected.

 सन  :  मैँ  दो  कारणों  से  श्री  गोपालन  के  संकल्प  का  सेन  नहीं  कर

 रहा हूं  ।  एक  तो  यह  मांग  की  गई  है  कि  सभी  राजनीतिक  दलों  के  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  व्यापारी

 दमनकारी  कार्यवाहियों को  वापस  किया  जाये  |  यह  सद  विदित  है  कि  कुछ  दलों  पर  तो  बहुत  पहले
 ही  प्रतिबन्ध  लगाया  जाना  चाहिए  था  जिनमें  आनंद  ्  भी  एक  दल  दूसरी  मांग  यह  है  कि
 आपातकालीन स्थिति  की  घोषणा  की  आवश्यकता  नही  थी  ।  मैं  इस  बात से  सहमत  नहीं हैं  ।  हम
 अमरीकी  षड़यंत्र  की  बात  करते  हँ  और  अमेरिका  तथा  अमरीकी  साम्राज्यवाद  की  बात  करत  है
 जिसका  भारत तथा  भारतीय  समाज के  प्रति  अच्छा  रुख  नही  है  तो  हम  कैसे  कह  सकत  हैं  कि  अमरीकी
 साम्राज्यवाद  का  भारतीय  लोकतंत्र  को  समाप्त  करने  का  षढ़यत्र  नहीं  था  ।  बिना  विचारण  के

 हिरासत  में  लेना  हम  भी  अच्छा  नहीं  मानत  किन्तु  विश्व  की  स्थिति  को  देखते  हुए  जब  कि

 साम्राज्यवादी  षड़यंत्र  चल  WS  हम ५  बहुत  सकें  रहना  है  और  स्थिति  को  साधारण  रूप  में  नहीं
 लेना  afer  चिली  और  बंगलादेश में  जो  कुछ  हुआ है  वह  इस  बात  को  अच्छी  तरह  से  सिद्ध

 करता है  ।  अभीਂ  ताजा  षड़यंत्र  मौलाना  मसानी  फरक्का है  ।  किसी  सरकार  के

 लिए  यह  सिद्ध  करना  कठिन  है  कि  देश  के  बाहर  अथवा  देश  में  षड़यंत्र  हो  रहे  हैं  ।

 यह  बात  माननी  पड़ेगी  कि  सरकार  जो  कुछ  भी  अच्छा  करना  चाहती  है  वह  यह  है  कि  हम
 उसमें

 सक्रिय  हों  ।  इस  समय  लोग  देश  के  चल  रहे  कार्यक्रमों  में  लगे  हुए  इस  बात  को  मानने से
 कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  है  कि  यदि  लोग  कार्यक्रम  के  अतिरिकत  अन्य  कार्यक्रमों  में
 भी  सक्रिय

 सहयोग  दें  तो  उनमें  भी  सफलता  मिलेगी
 ।

 यह  सही  है
 कि  कुछ  राज्यों  में  मज़दूर  वर्ग  को  बैठक  करने  का  कोई  अधिकार  नहीं  है

 '

 यहां  तक  कि  भारतीय  साम्यवादी  दल  को  जिसने  कतिपय  मामलों  में  सरकार  का  समर्थन  किया
 भारत

 के  कई
 भागों  में

 बैठक  करने
 की

 अनुमति  नहीं  दी  गई  ।  यहां  तक  कि  संसद  सदस्यों को  कई
 बार  गिरफ्तार किया  गया  ।

 हमारे  दल  के  सदस्य  बिहार  में  और  कई  दूसरे  स्थानों  में  गिरफ्तार  किये
 गये

 ।  क्या  राष्ट्र  निर्माण  में  मजदूरों को  सक्रिय  बनाने  का  यही  तरीक़ा है  ।
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 Resolution  re.  Restoration  of  Freedom
 provided  under  the  Constitution

 May  14,  1976

 a  ि

 [Sto  रानी

 जहां  तक
 प्रैस  पर  नियंत्रण  है  यह  बहुत  ही  गलत  तथा  अफसरशाही तरीके  से  लगाया  जा  रहो

 न्यूज एजਂ
 को  बार  बार  धमकी दी  गई  है  कि  प्रैस  नियंत्रण का  उल्लंघन  किया जा  रहा  है  ।  उल्लंघन

 क्या  यदि हम  कार्यक्रम  तथा  मजदूर  वर्ग  के  हितों  के  बारे  में  कहते  है  तो  यह  उल्लंघन
 हो  जाता है  ।  लोकतंत्र का  यह  तरीका  नहीं  यदि  प्रैस  पर  इस  प्रकार  का  मजदूर
 बर्ग  का  दमन  तथा  मजदूरों  और  जनसाधारण  के  लोकतांत्रिक  अधिकारों  को  छीना  जाता  रहा

 तो  देश  आगे  नहीं  बढ़  सकता  और  जिन  सिद्धान्तों  के  लिए  सरकार  आगे  आई  है  उसमें  सफल
 नहीं  हो  सकती है

 ब।०  बोग  नावक  :  श्री  गोपालन  के  संकल्प  में  दो  बातों  के  लिए  निवेदन  किया

 है-राजनीतिक  दलों  को  अपनी  tea  राजनीतिक  गतिविधियां  जारी  रखने  की  अनुमति  दी

 जानी  चाहिए  और  आपात  स्थिति  के  बाद  लगाए  गये  प्रेस  सेंसर  और  हाल  ही  में  पास  किए  गए
 प्रेस  अधिनियमों  को  निरस्त  किया  जाना  चाहिए  तथा  राजनीतिक  बन्दियों  को  रिहा  किया  जान

 चाहिए  ।  प्रथम  प्रशन  के  सम्बन्ध  में  आसूदा  के  अधीन  कानूनों  में  राजनितीक  गतिविधि '
 का  उल्लेख  किया  गया  यह  तो  भ्रामक  शब्द है  ।  क्या  अवैध  गतिविधि  हिंसा  लूट  आगजनी

 बंध
 और

 घेराव  के  समान  है  ?  मैँ  स्वयं  इस  सम्बन्ध  में  स्पष्ट  नहीं  हु  कि  वैध  कया  है
 और

 अवध  क्या

 दूसरा  प्रश्न  प्रेस  की  स्वतंत्रता  का  है  ।  हमें  कहा  गया  है  कि  हमने  इस  विशाल  देश  के  मतदाताओं

 को
 धोखा  दिया  है  ।  प्रेस  की  करामात  का  सैकड़ों  बार  उल्लेख  किया  गया  है  ।  प्रेस  परिषद  विधेयक

 पर  मुझे  सुमित्रा  देसाई  के  मामले  में  रोष  व्यक्त  करना  पड़ा  जिसके  कारण  एक  मंत्री को  पदच्युत
 किया  गया  ।  6  महीने  बाद  मुझे  यह  जानकारी  मिली  कि  यह  सब  गैर  जिम्मेदा  राना  प्रेस  की  कल्पना

 का  स्वरुप  था  |  हम  यहां  जो  कुछ  कहते  हैं  उसका  एक  या  दो  प  क्ति  जिक्र  किया  जाता  है  ।  परन्तु
 पत्तियों

 के  भाषणों  को  अधिक  स्थान  मिलता  है  ।  इससे  हमें  कोई  ईर्ष्या  नहीं  होती  है  ।  पहले  कोई

 सनसनीखेज खबर  शीर्षक  के  रूप में  छपती  थी  लेकिन  अब  हमें  अपने  राष्ट्र  निर्माण  के  कार्य को
 प्रमुखता  देनी  है  ।

 अधिकांश  रूप  से  लोगों  ने  आपात  स्थिति  को  स्वीकार  कर  लिया है  ।  मैं  देखता  हं  कि  आपात
 स्थिति  के  दौरान  बेहतर  श्रमिक  सम्बन्धों  के  कारण  उर्वरक  कपड़े  और  केन्द्रीय  क्षेत्र  में  ऐसी  ही

 अन्य  चीजों  का  उत्पादन  बढ़ा  परन्तु  कया  गह मंत्नी इसी  विश्वास  के  साथ  यह  कह  सकत  हैं

 कि  प्रत्येक  राज्य  सरकार  का  स्तर  सरकार  की  आशाओं  के  अनुरुप  हुआ  है  ?  क्या  राज्य

 सरकारों  ने  भी  इतने  ही  उत्साह  के  साथ  कार्य  किया है  ?  इसमें  संदेह  नहीं  है  कि  आपात  स्थिति

 से  स्थिति  सुधरी  है  ।

 समिति  महोदय  यह  चर्चा  5.  30  बजे  समाप्त  होगी  ।  मंत्री  महोदय  आधा  घंटा  लेंगे  ।

 माननीय  मंत्नी  जी  ।

 गूढ़  संज्रालय  ने  उपयंत्री  एफ०  एव०  :  इस  संकल्प  के  प्रस्तावक
 को

 कुछ  गलतफहमी  है  कि  आपात  स्थिति  का  मतलब  है  लोकतंत्रीय  प्रक्रियाओं  और  मूल  अधिकारों
 को  पूर्णतया  समाप्त  करना  ।  सभा  को  उन  परिस्थितियों  की  भलीभांति  जानकारी  होगी  जिनकी

 वजह  से  आपात  स्थिति  की  घोषणा  की  गयी  ।  मैँ  इस  बारे में  विस्तार  से  नहीं  कहना
 क्योंकि  गह  मंत्रालय  ने  इस  सम्बन्ध  में  एक  पुस्तिका  पहले  ही  प्रकाशित  कर  दी  है  ।  इस  पुस्तिका
 का  नाम  है  इमरजेंसीਂ  |
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 संविधान  *:  के  अस्तंगत  प्रदत्त  स्थिरता  की  बहुल 2:  1898

 के  बारे  में  ares

 माननीय  सदस्यों  को  आपात  स्थिति  से  पूर्व  की  स्थिति  याद  होगी  विरोधी  दल  एक

 होकर  सत्तारुढ़ दल  और  सरकार  के  खिलाफ  खड़े  हो  गये  और  उन्होंने हिसा  को  भड़काया |
 उनका  उद्देश्य  यही  था  कि  सरकार  चलने  न  दी  जाये  ।

 सभा  गुजरात  और  बिहार  में  हुई  घटनाओं  को  भूली  नहीं  होगी  ।
 राज्य

 विधान  मंडलों
 को  भांति  लोकतांत्रिक  ढंग  से  निर्वाचित  निकायों को  भंग  करने  के  लिए  दबाव  डाला  गया  और

 जब  सदस्य  इससे  सहमत  नहीं  हुए  तो  सभी  तरह  के  हिसात्मक  तरीके  अपनायें  गये  ।  यहां  तक  कि

 गुजरात  के  अनेक  विधायकों  के  परिवारों  को  भी  नहीं  छोड़ा  गया  ।  क्या  इसे  लोकतंत्रीय  तरीका

 कहा  जा  सकता  है
 ?

 हमें  ऐसी  भी  घटनाएं  याद  हूँ  जब  कि  सं  सद  सदस्यों  को  भी  नहीं  छोड़ा  गया ।  उन्हें  तंग

 किया  गया  ।  इस  तरह  सत्तारुढ़  दल  को  कोई  सभा  आयोजित  नहीं  करने  दी  गयी  ।  तनाव  बढ़ता

 गया  ।  पथराव  के  अतिरिक्त  लूट  और  आगजनी  की  घटनायें  हुई  ।
 लोगों  को  रोजगारी

 का
 काम  नहीं  करने  दिया  गया  और  कई  बार  दुकानें  भी  बंद  करनी  पड़ी  ।  इससे  आम  आदमी

 को  अनेक  कठिनाइयां  सहनी  पड़ी  ।  अत्यावश्यक  वस्तुएं  समूचित  स्थानों  पर  नहीं  पहुंचाने  जा

 सकीं  ।  हड़ताल  और  छंटनी  का  उत्पादन  पर  प्रभाव  पड़ा  ।  इससे  राष्ट्र  की  परेशानी  और

 बढ़  गयी  तथा  देश  की  सुरक्षा  को  खतरा  पैदा  हो  गया  ।  तभी  कार्यवाही की  गई  |  हम  समझ त
 हैं  कि  यह  कार्यवाही  बहुत  पहले  होनी  चाहिए  थी  ।

 आयात  स्थिति  की  घोषणा  लोकतंत्रीय  सिद्धान्तों  को  कुचलने या  किसी  के  अधिकारों  को
 fora  के  लिए  नहीं  की  गयी  ।  यह  तो  लोकतंत्रीय  प्रक्रिया  और  मूल्यों  को  कायम  करने  के  लिए  ला

 गयी
 न

 कि
 नागरिकों

 के  अधिकारों पर  अंकुश  लगाने  के  लिए  ।  अनेक  विधेयक  पास  किए  गए  हैं
 और  स्थिति  के  अनुकुल  कदम  उठाये  गये  हैं  ।  य  सभी  कदम  तोड़  फोड़  कारी  और  राष्ट्र  विरोधी

 तत्वों  के
 विरुद्ध

 जो
 देश  में  अस्थिरता  और  असुरक्षा  उत्पन्न  क  रने  के  लिए  तुले  हुए  थे  उठाए गये  हैं  ।

 हम  किसी  ऐसे  संगठन  पर  रोक  नहीं  लगा  रहे हँ  जिन्हें  स  न  में  विश्वास है  ।  केवल  उन्हीं
 संगठनों  पर  प्रतिबंध  लगाया  गया  है  जिनका  संविधान  में  अथवा  संवैधानिक  उपायों  में  विश्वास

 नहीं  हूँ  और  जो  तोड़  फोड़  की  कार्यवाहियों  में  विश्वास  हैं  ।  न  ही  मौलिक  अधिकारों  को

 समाप्त  किया  गया हैं  ।  केवल  मौलिक  अधिकारों को  प्राप्त  करने  के  लिये  न्यायालय  में  जाने

 का  अधिकार  समाप्त  किया  गया  कुछ  लोग  देश  में  विध्वंसकारी  कार्यवाहियों  द्वारा  देश  में

 हिसा  का  वातावरण  बना  रहे  थे  उन  लोगों  के  अधिकारों  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  तो  उन्होंने
 न्यायालय  की  शरण  ली  और  न्यायालय ने  उन्हें  रोकादेश  दे  दिया  ।  यह  विलम्ब कारी  तरीके
 देश  की  सुरक्षा  में

 बाधक
 हो  रहे  हमें  देश  की

 सुरक्षा  सबसे  पहले  है  ।

 जहां  तक  किसी  afantz  से  निलम्बन  का  प्रशन  है  यह  राष्ट्रपति  द्वारा  संविधान  के  उपबंधों

 के  अंतगर्त  गया  संविधान  निर्माताओं  एक  विशिष्ट  स्थिति का  सामना  करने  के  लिये

 कुछ  मौलिक  अधिकारों  के  निलंबन  का  उपबंध  किया है  कुछ  मौलिक
 को

 निलम्बित  किया .  है  जिसकी  व्यवस्था  संविधान  में  गई

 द०  ब०  नायक  :  अधिकारों  के  लिये  न्यायालय  में  जाना  एक  विशेषता  थी  ।.

 एव  न्यायालय में  जाने  सम्बन्धी  अधिकार  को  देश  हित  में  समाप्त
 किय  गया  है  ।  हम  असमाजिक  तत्वों  को  मनमर्जी  करने  की  अनुमति  नहीं  दे  सकते  ।  कुछ  सदस्यों
 ने  कहा  है  कि  केवल  कांग्रेस  को  ही  ब  ठक  कं  रने  की  अनुमति  है  अन्य  को  यह  बिल्कुल  गलत

 (व्यवध: न)  ....0  सदन  के  समक्ष  कहता हूं  कि  विरोधी  दलों  की  बैठकों  पर  कोई  प्रतिबंध
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 Resolution  re.  Restoration  of  Freedom  Vaisakha  24,  1898(Saka)
 provided  under  the  Constitution

 [st  एफ०  एस०

 लगाने  के  लिये  कोई  आदेश  जारी  नहीं  किये  गये  है  अगर  वह  उचित  राजनीतिक  गतिविधि  हैं

 केरल  में  सी०  पी०  आई०  ने  आपात  स्थिति  लाग  होने  के  पश्चात  33  सार्वजनिक  सभाओं  क

 आयोजन  fear  है  इतनी  सभाएं  किसी  अन्य  दल  की  नहीं  हुई  है  ।  साम्यवादी  दल  की  केवल  3
 af जै जनसभायें  एक  सम्मेलन  और  एक  गोष्ठी  EX @

 साम्यवादी  )  दलने  केरल  में  ८  सम्मेलनों

 का  भी  आयोजन  किया  गया  ।

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  साम्यवादी  दल  को  महाराष्ट्र  में  सभाएं  करने  की  अनुमति  नहीं  दी

 गई  |  महाराष्ट्र  में  साम्यवादी  दल  तथा  उसके  मोर्चा  संगठनों  की  109  जन  सभाएं  एक  सम्मेलन
 और  एक  गोष्ठी  हुई  ।  भारतीय  रिपब्लिकन  पार्टी  की  11  जन  सभाओं  जन  समाजवादी

 दल  ने  10,  शिवाना  ने  3  तथा  कांग्रेस  )  की  1  जनसभा  हुई  ।  पश्चिम  बंगाल  मेंभी

 साम्यवादी  दल  तथा  उसके  मोर्चा  संगठनों की  आपातस्थिति  की  घोषणा  के  बाद  62  जन  सभाएं

 हुइ  |  पश्चिम  बंगाल  में  भारतीय  जनसंघ ने  14  तथा  कांग्रेस  दल  ने  3  जन

 सभाएं  की  ।

 यह  भी  सही  है  कि  कुछ  स्थानों  पर  जनसभाओं  की  अनुमति  न  दी  मई  हो  ।  केवल  उन्हीं

 परिस्थितियों  में  जनसभाओं  पर  प्रतिबन्ध  लगाया  गया  जबकि  यह  समझा  गया  कि  ऐसी  जन

 सभाओं  के  परिणामस्वरुप  अव्यवस्था  फैलेगी  बैसे  हमने  राज्य  सरकारों को  सौदे  की

 जानेवाली  जनसभा  सम्मेलनों  अथवा  गोष्ठियों  पर  प्रतिबंध  लगाने  के  लिये  नहीं  कहा
 है  ।

 राजनैतिक  बंदियों  को  रिहा  करने  के  लिये  भी  कहा  गया  है  ।  राजनीतिक  बंदी  का  क्या  aa

 है  यह  समझ में  नहीं  आता  हमारे  पास  केवल  वहीं  बन्दी  हैँ  जिनके  उपर या  मुकदमा  चल
 रहा  है  या  जिनकी  दोष  सिध्द  हो  चूकी  है  अथवा  वह  बन्दी  हैं  जिन्हें  नजरबन्दी  निवारक  कानूनों
 या  भारत  रक्षा  कानूनों  के  अंतगर्त  नज़र बन्द  किया  गया है  ।  राजनीतिक  बंदियों  जैसी  कोई

 श्रेणी  नहीं  है  लेकिन  कुछ  नजरबंद  लोगों का  सम्बन्ध  अवश्य  ही  राजनीतिक  दलों  से  हैँ  ।  लेकिन

 हमने  नजरबंद  इस  कारण  से  नहीं  किया  कि  उनका  सम्बन्ध  किसी  विशिष्ट  राजनीतिक

 दल  से  है  उन्हें  केवल  इसलिये  नजरबंद  गया  कि  उनकी कार्यवाहियों से  देश  की  सुरक्षा
 को  खतरा  था  लोगों  को  उनके  द्वारा  की  गई  कुछ  गतिविधियों  के  लिये  बन्द  किया  गया
 न  कि  उन्हें  उनकी  राजनीतिक  विचार-धारा के  लिये  बन्द  किया  गया  ।

 अब  यह  कहा  जा  रहा  है  कि  इन्हें  रिहा  किया  जाये  ।  हमने  सभी  लोगो  को  एक  निश्चित

 अवधि  के  fag  नज़र बन्द  नहीं  रखा  हुआ  ।  उनमें  से  फु  को  रिहा  किया  जा  चुका  है  ।  श्री  चरण

 सिंह  उनमें  सेएक  जो  महामाया  प्रशाद  सिंह  को  भी  रिहा कर  दिया  गया  है  यह  एक  निरन्तर

 प्रक्रिया  है  और  अधिनियम की  पुनरीक्षा  का  भी  उपबन्ध  हमने  राज्य  सरकारों  को  नजरबन्दी

 के  सम्बन्ध  में  समय  समय  पर  पुनरीक्षा  करने  की  सलाह  दी  हमने  सभी  राजनीतिक  बन्दियों

 को  हिरासत  में  नहीं  लिया  है  ।  कफी  राजनीतिक  नेताओं  और  रा  जनी  तिक  कार्यकर्ताओ  को  हिरासत
 में  नहीं  लिया  गया  जब  तक  कोई  वातावरण  पेदा  नहीं  करता  जिससे  देश  की  सुरक्षा  को
 खतरा  हो  तब  तक  उसे  गिरफ्तार  करने  का  कोई  कारण  नहीं  है  ।

 कई  det  न  पेस  सेंसर  शिप  के  ब  रे  में  कह  है  ।  बह  कोई  साम।न्य-प्रस  सेंसर  शिप  नहीं  है
 बल्ज  कुठ  विशिष्ट  और  नाजुक  म/मलों  जैसे  आपातस्थिति  की  घोषणा  अयव  भारत य  रक्षा
 नियम  से  प्रयोग  अदि  के  बारे  में  कु  ड़  य  त  शिन  करने  से  पढ़ले  सेर  पडता  है  ।
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 14  1976.  राष्ट्रीय  वन  नीति  के  बारे  में  संकल्प
 _

 सेंसरशिप  लगाने  का  उद्देश्य  प्रेस  को  किसी  ऐ  से  गे  रजिम्मेदा राना  या  गलत
 चारों  या  अफवाहों  के  प्रकाशन से  रोकना  है  जो  में  आतंक  फंलाए  या  सरकार के  प्रति

 असन्तोष  की  भावना  भड़काने मे  सहयोग  दे  ।  अ  पात  स्थिति  तथा  सेंसरशिप  लागू  करने  से  पहले

 समाचार  TA  एसे  गलत  तरीके  अपना  रहा

 सेंसर  शिप  ने  बहुत  अच्छा  कम  इससे  स्वस्थ  हुई  है  और  सथ  ही

 गैर-जिम्मा दारी  ढंग  से  लिखना  तथा  पक्षपात  ऋण  चा  पैं  का  प्रकाशन  बन्द  हुआ  है

 जिससे  देश  की  के  लिये  समस्या  खड़ी  हो  गई  प्रेस  और मुख्य  सेंसर के  बीच  अब

 एक  समझौता  है  जोकि  भला  भांति  चल  रहा  है  ।  यदि  सही  उचित  विवरण  बना  रहेगा
 त  फिर  किसी  भी  प्रकार  के  सेंसरशिप  को  आवश्यकता  नहीं  होगी  में  चाहत  हूं  कि

 सदन  की  ए  ०  के०  गोपालन  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गय  संकल्प  को  अस्वीकार  कर  दे  |

 सभापति  महोदय  :  को  नायक  और  श्री  डागा  के  दो  संशोधन  है  |

 श्री बी  ato  नायक  :  मेँ  अपना  संशोधन  वापस  लेता  हूं  ।

 सभा  at  अनुमति  से  वापस  लिया  गया  ।

 The  amendment  was,  by  leave,  withdrawn.

 सभापति  सहोदर  को  उपस्थित  नहीं  हे  में  उनका  संशोधन  सदन  के  मतदान  के

 लिए  प्रस्तुत  हूँ  ।

 संशोधन  मतदान  के  लिप  रेखा  गया  और  अस्वीकृत

 The  amendment  was  put  and  negatived.

 सभापति  महोदय  में  अब  प्रमुख  संकल्प  सदन के  समने  रखता  प्रश्न  यह  है

 इस  सभा  को  रय  है  कि  लोगों  का  लोकतन्त्रात्मक  तथा  बिकास  कार्यों  में  भाग

 लेना  सम्भव  करने  के  लिये  संविधान  के  अंतगर्त  प्रदत्त  संग  नों  तथा

 राजनीतिक  दलों  को  अपनी  वैध  राजनातिक  कार्यवाहियां  जारी  रखने  की  स्वतन्त्रता

 बहाल  को  सब  राजनैतिक  कैदियों  को  रिहा  fear  जाये  तथा  aaa की

 उद्घोषणा  के  ब(दप्रेस  पर  लगाई  गई  सेंसरशिप  तथा  हाल  में  पास  किये  गये  प्रेस

 अधिनियमों  का  निरसन  किया

 संकल्प  अस्वीकृत  हुआ  |

 The  Resolution  was  negatived.
 —s

 राष्ट्रीय  वन  नीति  के  बारे  में  संकल्प

 RESOLUTION  RE:  NATIONAL  FOREST  POLICY

 श्री  पी०  के ०  देव  )
 :

 में  संकल्प  प्रस्तुत  करता  हूं  कि  :

 सभा  देश  में  बनों  को  बड़े  पैमाने  पर  कटे  जाने  पर  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  और  सरकार
 से  अधिक  व्यवहारिक  वन  होती  अपनाने  का  अनुरोध  करता  है  ताकि  देश
 के  33.3  प्रतिशत  क्षेत्र में  वन  बने

 मेरे  संकल्प  में  कोई
 नई

 बत  नहीं है
 क्योंकि  यह  संकल्प  1952  में  बनाई  गई  राष्ट्रीय

 सालतर  = वन  alfa  की  पुनरावृत्ति  वनरोपण  को  आवश्यकता  का  S  a  समय  यह  नीतिਂ
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 Resolution  re.  National:  Forest  Polic  y  May  14,  1976

 श्री  पी०  के०

 बनाई  गई  थी  कि  समूचे  देश  के  33.  प्रतिशत  क्षेत्र  में  रोपण  क्या  जाये  ।  मंत्री  महोदय

 से  मेरा  अनुरोध  हैकि  बह  Na  गति  से  नष्ट  हो  रहे  वों  के  संबन्ध  में  और  अधिक

 व्यवहारिक  एक  राष्ट्रीय  होती  तैयार  देश  में  वों  के  नष्ट  होन ेसे  अत्यधिक  अधिक

 व  परिसर  ह क कण य 1 पना
 cL

 हानि  हो  रही  ह

 वनों  के  संरक्षण  के  लिए  अब  तक  हमने  जो  प्रयास  किये  हूँ  उनसे  हम  अपने  लक्ष्यों

 की  प्राप्ति  नहीं  कर  पाय  इस  समय  समूचे  देश  के  केवल  22.  7  प्रतिशत  क्षेत्र  में
 बन

 एशिया  के  देशों  के  तुलना  में  हमारे  देश  में  प्रति  व्यक्ति  वन  क्षेत्र  0.  14  हेक्टयर

 है  जबकि  are  देशों  में  यह  क्षत्र  इसका  दन  हमारे  देश  को  तुलना  में

 वन  क्षेत्र  में  16  सोवियत  संव  में  28  प्रशान्त  क्षेत्र  में  34  दक्षिण

 अमरीका  में  40  गुना  और  सन्‌ चे
 विश्व  9

 गुना  अधिक  1952  की  हमारी  राष्ट्रीय

 वन  होती  के  विरुद्ध  नदी  बाटो  परियोजनाओं  कृषि  नये  नगरों
 के

 निर्माण  a

 fat  के  पूर्वोत्तर  के  कारण  183,625  सेक्टर  आरक्षित  वन  नष्ट  eu
 बीएਂ  r  विशेषकर

 उड़ीसा  में  दण्डकारण्य  क्षेत्र  व  मध्य  प्रदेश  में  विभिन्न  उद्योगों  की  स्थापना  सड़कों

 प: रेण  जापों  अदि  का  निर्माण  करने  में  भी  बहुत  वन  भूमि  नष्ट हुई  इसके

 Reda  ना
 pes  पके

 अलाव  अव  रूप  से  पेड़ों  का  काटो  देश  में  बनों  के  fs  लिए  cad  अधिक  हानिकर है  ।

 एक  ओर  हमारा  वन  क्षेत्र  बट  रहा  दूसरी  ओर  इंधन  इमारती  लकड़ी  व  लघु
 वन  seal  को  मांग  तेजो  से  बढ़  टलर न्र थि  देश  में  जहां  बत  सम्पत्ति  की  जहां  वृद्धि  होनी

 चाहिए  वहां  तेजी  से  sam.  क्षति  हो रही  है  जो  बहुत ही  हानिकर  इससे  भूस्खलन  व

 सू-उठाव  बड़ेगा  और  उत्पादकता  नदियों  जल  कम  हो  जाएगा  और  सिंचाई  तथा

 विद्युत  परियोजनाओं  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़गा  |  इससे  पारिस्थितिक  व  पर्यावरण  सम्बन्धी

 क्षति  पहुंचती  हैं  जिसका  अन्ततः  जलवायु  पर  प्रभाव  पड़ता  है
 ।

 वों  के  नष्ट
 होने  के

 चर  मुख्य  कारण  हूँ ।.  पहला  यह  कि  ग्रामीणों  द्वारा
 अपनी  जलाने

 की  लकड़ियों  की  आवश्यकता  पूरा  के  लिए  जन्योवन्ध  रूप  से  पेड़ों  lat  जाना ।  यहां
 दि

 तक  कि  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  में  तो  ad  100  या  के पुर। ने  वृक्षों  का  तक  सफाया  FT

 दिया  गया  इत  बारे में  अधिकरियो ंसे
 रिपो  करने  पर भी  कोई  परिणाम  नहीं  |

 दुसरा  कारण  यह  हैं  कि  वन  ठे  केदार  वृक्षों  का  बुत  नुकसान  करते  ह्  वे  केवल  उन्हीं

 वृक्षो  को  ast  काटते  जो  उन्हें  दिये  जाते  हैं  बलि  वे  पड़ोसी  वनों  में  भी  वृक्षो  को

 fog  याट  sia  हूँ  pata  वैज्ञानिक  ढंग  पर  तैयार  की  गई  वन  योजना  अस्त-व्यस्त  हो  जाती  है  |

 >  =
 तोतरा  करण  शश  जनजाति  के  लोगों  द्वारा  खेती  के  लिए  वनों  का  काटा  जाना  न

 लोगों  के  लिए  ब  my
 घन  खर्चें  किया  जाता  रहा  क्व्षि  काय  के  लिए  इन  लोगों  को  मदानी  भूमि

 में  बताया  जाता  चाहिए  ।  भूमि  सुधार के  पश्च तू  जो  भूमि  फालतू  होगी  उसे  इन  लोगों के
 बसाने  के  लिए  काम  में  लाया  जाना  चाहिए

 चौथा  कारण  है  भूमि  को  भूख  ।  भूमि के  लिए  धीरे  धीरे  जंगलों  का  सफाया  कियां  जा

 रहा  यद्यपि  उच्च  अधिका  ग  बनों  की  रक्षा  के  लिए  भरसक  प्रयास  करते  फिर
 भी  नीचे के  wee  कर्मचारी  फौरेस्ट गाड  अथवा  फौरेस्ट रों  से  मिलकर  स्थानीय  ग्रामीणों  द्वारा
 बनों  ba  े  नष्ट  किया  जाता  है  ।

 इत  तरह  की  समस्या  कोई  पृ  बकू  दृष्टिकोण  अपनान ेसे  हल  नहीं  होगी  ।  हमें  उत्तक  विभिन्न
 करणों  का  शरीर  ी  से  पता  लगाना  केवल  तभी  हल  हो  सकती  el  अतः  इस
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 राष्ट्रीय  वन  नीति  के  बारे  म  संकल्प 24  1898  )

 सम्बन्ध में  करार  कदम  उठाते  जने  चाहिए  जेसे  तथा

 यूरोप के  कुछ  अन्य  देशों
 में

 उठाये  गये  हँ  ।  चीन  ने
 इस  सम्बन्ध  में  साहसिक  कदम  उठाये

 माओ  के  प्रशासन  काल  में  प्रत्येक  चोरी  नागरिक  का  पेड़  लगाना  कर्तव्य  हो  गया  था  ।

 मेरा  यह  सानुरोध  सुझाव है  कि  चारों  ओर  भू-कटाव  विरोधी  उपाय  किये  जाने

 चहिए  जैसे  कि  ~ Fr  बनायी  भूमि-संरक्षण  fear  तथा  प्रस्तावित  वालों  के

 ग्रहण  क्षेत्रों  में  बन  लगाये  जायें  ।  विभिन्‍न  क्षेत्रों  में  जो  भूमि  फालतू  पड़ी  है  उसमें

 सौगात  तथा  बतूल  आदि  के  पड़  लगाये  जाने  चाहिए  ।  इसके  साथ-साथ

 मरु  भूमि  में  भो  उपयोगों  तथा
 दोज॑  जीवो  वृक्ष  लगाये  जाने  चाहिए  ।

 इन  सारो  wat  को  farted  केवल  सरकार  पर हो  नहीं  छोड़ो  we  सकती  अतएव

 इत  सम्बध  में  लोगों  को  {Rha  जान  चाहिए  !  पेड़ों  को  उपयोगिता  के  बारे  में

 बचपन  से  डी  बताया  जाना  चाहिए  और  स्कूलों  के  पाठयक्रम  में  इसे  स्थान  दिया  जान

 चाहिए  ।  विभिन्‍न  ware  माध्यमों  द्वारा  इस  सम्बन्ध  में  व्यापक  प्रचार  किया  जाना  चाहिए  |

 am  की  बात  हैकि  हमारे  कुछ  लोगो  में  इस  दिशा
 में  एक  नई  जागृति  उदित  हुई

 (HH!  उदाहरण  उत्तर  प्रदेश के  उत्तराखण्ड  में  दीपकों  आन्दोलन है  ।  इसके  अलावा  सरकर

 का  यह  कदम  भी  सराहनीय  हैं  कि  उपने  सामजिक  वनों  के  निर्माण  व  विकास  के  लिए  पांचवी

 पंच  वर्षीय  योजना में  पंचायतों  a  राज्यों  को  देने  हेतु  10  करोड़  रुपए  की

 व्यवस्था  की  राज्य  सरकारों  ने  भी  इस  र्  20  करोड़  पए  की  व्यवस्था  की

 ऊर्जा  के  चिप  ढूढने  खाना  पकाने  के  लिए  लोगों  ने  अबਂ  पेट्रोलियम  गैस  बा

 उपयोग  आरम्भ  कर  दिया  किन्तु  यह  महंगा  पड़ता  इसलिए  गबर  गैस  संपत्र  जो

 sam  बहुत  लोकप्रिय  चुका  को  अन्य  राज्यों  में  भी  wees  बतया  जाना

 हमारे  पास  कोयला  फालतू  लोगों  को  खाना  पकाने  में  कोयले के  प्रयोग  की

 भादत  डालनी  चाहिए  |

 सौर  ऊर्जा  का  उपयोग  किया  जाना  चाहिए  ।  लोगों  को  देशी  व  सस्ते  किस्म  के  सौर  ऊर्जा

 पाक  यंत्र  उपलब्ध  करिए  जाने  चाहिए

 > <  wer  सन् वन-विज्ञान  केन्द्रीय  fa  य  होना  चाहिए  ।  इसे  संविधान  क्  ala  वो  अनुस ची
 को

 सूची  संख्या  1  में  स्थान  चाहिए  कयोंकि  यह  राष्ट्रीय  हिती-सम्बद्ध  विषय हैं  ।  इस
 सम्बन्ध  wet  राष्ट्रीय  हित  के  लिए  जो  भी  stag  करेगी  उसे  हमारे  दल  का  पुरा
 समन  मिलेगा

 सभापति  :  संकल्प  प्रस्तुत  हुअ

 घि  सभा  देश  में  बतों  के  बड़े  मने  पर  क  टे  sit  पर  चिन्ता  व्यक्त  करती  है  और  सरकार
 से  afi  व्य!/वह  रिक  राष्ट्रीय  बन  नीति  अपनाने  क  r  हम a  नुरोंध  करती  है  ताकि
 देश  के  33.  3  प्रतिशत  क्षेत्र  में  वन  बने

 अब  सभा  स्थगित  होती  है  और  सोमवार  17  1976  को  पुनः  समेत  होंगी  ।

 इतने  पश्च/त  लोक-सभा

 ग्यारह  बन  तक  के  लिए  स्थगित  हुई  ।

 17  1976/27  वे  1898  के

 The  Lok  Sabha  then  adjourned  till
 1976/Vaisakha  27,  1898  (Saka).

 even  of  the  clock  on  Monday,  May  17,
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